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 शास्त्री  का  )  १२३०

 )  खास  तेलों  पर  बनाने  के  प्रतिबंध  fara

 झुलसी  का  १२३०-३१

 (¥)  प्रतिरक्षा  सेनायें  खाद्य  विधेयक  झूलन सिंह  .  १२३१

 (५)  धार्मिक  पूजा  स्थानों  प्रत्यावहन  विधेयक  (att  प्रकाश वीर

 शास्त्री  १२३१

 रख  १-२२ (&)  भारतीय  पुरातत्व  संस्था  विधेयक  नरसिंह

 वेतन  की  अधिकतम  सीमा  क्षेत्र  विधेयक  त्०  मु०

 तारिक  का  लिया  गया--परिचालित  करने  का  प्रस्ताव  PWRR—— VE

 सामाजिक  प्रथायें  में  कटौती  )  विधेयक--श्री  झूलन्सिंह  का  )-

 चालित करने  प्रस्ताव  १२५०

 कार्प  मंत्रणा  समिति  --

 तिरपनवाँ  प्रतिवेदन  PQRYo

 दैनिक  संक्षे  पिता  १२४  -न्र

 नोट
 :--  मौखिक  उत्तर  वाले  प्रदान  में  किसी  माम  पर  अंकित  यह  चिल्ल इस  बात  का

 थोक है  कि  mr  को  सभा में  उसी  सदस्य  ने  वास्तव में  पूछा  था

 SaaS



 सोक  सभा  बाद-स्वाद

 ee  य

 NEE

 अगस्त  REGO

 १२  १८८२  )

 लोक  ग्यारह  समवेत  हुई

 [aera  महोदय  पीठासीन

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 तथा  झा साम म  चाय  पर  प्रतीक डॉ

 +

 प्र०  ग०  देव
 pr

 Je cS Tanase  भदौरिया

 प  क  क  क  ee  पा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  नें  बंगाल  कौर  झ्रासाम  में  चाय  पर  प्रवेश  कर  समाप्त  करने  के  बारे  में

 निश्चय  किया

 (@)  यदि  तो  उस  पर  क्या  निर्णय  किया  गया है

 वित्त  SyAW  तारकेश्वर  तथा  चाय  पर  पश्चिमी  बंगाल

 यरवदा  कर  मोर  में  वहन  कर  के  प्रदान  पर  संबंधित राज्य  सरकारों से  वार्ता  श्रारम्भ की  गई

 है  जो

 प  To  देव  :
 क्या  प्रवेश  कर  के  कारण-आसाम के  चाय  के  बयानों में  चाय  का  मूल्य बढ़ बढ़

 गया है
 ?

 पंच नीम ती  तार कद वरी  सिंहों  :  कुछ  कठिनाई  होने  की  शंका  थी  ।  i  उद्योग  से  कौर

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  से  अभ्यावेदन  राय  थे  ।  हम  इस  मामले  पर  संबंधित  राज्यों  से  वार्ता

 कर  रहे  हैं
 ।

 फन्नी  रास  नाथन  चेतिया —_—-——
 इस  कर  के  समाप्त होने  से  कितने  धन  की  हानि  होगी

 ?

 मूल  अ्रंग्रेजी  में

 र€

 688  (Ai)
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 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  :  इस  की  गणना  नहीं  की  गई  है  ।
 उत्पादन  शुल्क

 लगाने
 के  लियें

 वाणिज्य  उद्योग  मंत्रालय  तथा चाय  बो  के  परामशं  से  विचार  किया था  कौर  यह  राशि  लगभग

 igo, &3  लाख  रुपये  थी  ।  यहं  लगभग  अनुमान हैं  ।  हम  ने  अभी  तक  इस  की  निश्चित  गणना

 नहीं की  है

 भिंगाती  इला  पालने  धरी  :  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  इस  कर  के  कारण  साधारण  चाय  पर  कभी

 कभी  तीन  बार  से  भी  प्रतीक  बार  कर  लिया  जाता  है  इस  से  समूचे  भारत  तथा  विदेशों  में  सामान्य

 चाय के  मूल्य  पर  प्रभाव  पड़  रहा  ?

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  यह  इस  सरकार  का  दोष  नहीं  वह  बंगाल  सरकार

 को  भी  लिख  सकती है  ।

 श्री  भा  Fo  गायब  बाड़  :  कया  यहं  सच  है  कि  पश्चिमी  बंगाल  प्रासाद  की  सरकारें

 पर  कर  लगाती हैं  ?

 श्रीमती  तारकेश्वर  इस  क।रण  तो  हम  संबंधित  राज्य  सरकारों  से  वार्ता  कर  रहे  हैं  ।'

 रि
 to  देव

 :
 प्रवेश

 कर
 लगाने

 से  पहिले  चाय  का  मूल्य  कया  प्राणों
 नब

 कया  है
 ?

 श्रीमती  तारफेदवरो  ह  सिन्हा  :  सरकार ७  नया  पैसा  वहन  कर  ग्रौर पदिचिमी  बंगाल

 कार  ६  नया  पैसा  प्रवेश  कर  लगाती  हें  ।  हमें  लगभग  २
 आने  प्रति  पौण्ड  मूल्य  बढ़ान

 [  पड़ता है
 ।'

 श्रीमती  इना  पालचौघरी  :  माननीय  मंत्री  ने  अभी  बताया  था  कि  यहं  राज्य  सरकार  का  काम

 है पर  केन्द्रीय  सरकार  लिये  जाने  वाले  चूंगी  कर  का  कुछ  भाग  लेती  यह  केवल  राज्य

 सरकार का  ही  संबंध  नहीं  है  ।

 pRB  सिन्हा  :  मुझे  ऐसी  किसी  बात  का  ज्ञान  नहीं

 श्री  विभूति  मिश्र  :  में  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  aaa  गवर्नमेंट
 कौर  बंगाल  गवर्नमेंट  भी  इस

 पर  राजी  हैं  कि  यह  टैक्स  ger  दिया  जाये  ?

 श्रीमती  तारकेश्वर  बातचीत  चल  रही  है  ।  जैसा  शुरू  में  में  ने  बताया  है  कि  जब

 बातचीत  ख़त्म  हो  जायेगी  तभी  तो  पता  चलेगा  कि  पुरी  तरह  से  राजी  हैं  या  नहीं  ।

 थ्री  प्र०  च0०  रुका  :  कया  यह  सच  है  कि  ग्रासाम की
 की

 चाय  पर  श्रीराम
 सड़क  कर  कौर  बंगाल

 प्रवेश  कर  दोनों  ही  लगते  हैं  जब  कि  बंगाल  की  चाय  पर  केवल  बंगाल  कर  लगता है
 ?

 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  :  इस  का  कारण  है  कि  झ्रासाम  सरकार  निर्मित  चाय  ७  नया  पैसा

 प्रति  रोड  कर  लगाती  है  जिस  वहन  मोटर  गाड़ियों  यां  ट्रालियों  या  wea  किसी  वस्तु  द्वारा  होता

 है  ।  यह  वहन  कर  कहलाता  है  ।  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  की  चाय  पर  प्रवेश कर  लगाती  है  ॥

 इस  पर  दोनों  कर  लगते  हैं  ।

 शी  छह  Fo  बुरा  क्या  सरकार  का  विचार  यह  दोष  दूर  करने  का  है  ?

 a
 अध्यक्ष  महोदय  :  वहू  पीले  ही

 ऐसा
 कहू  चुकी  हैं  ।

 ———_———  es

 मिल  रंगरेजी  में
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 इंडिया  अाफिस  लाइब्रेरी

 +

 to  सर

 aft  Ho  ला०  द्विवेदी  :

 श्रीਂ  श्रीनारायण दास

 श्री  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 श्रीਂ  रविवार  टाटिया

 सरदार  इकबाल  सिह

 श्री  चिंतामणि  पाणि ग्रहों  :

 श्री  शुक्ल
 :

 श्री  नेता  राठ  मुनि स्वा मों
 :

 शद  श्रीधर

 कौडियाल

 श्री  गतिरुद्ध सिह

 ait  विभूति  मिश्र
 1७४.

 )  भरी  प्र०  qo  बर्रा

 श्री  स०  Alo  बनर्जी

 श्रीमती  मसौदा  अहमद :

 श्री  का०  भट्टाचार्य :

 afi  भ्रमित  सिंह  सरहदी :

 शय  रघुनाथ  सिह  :

 डा०  राम  सुभग

 श्री  प्र०  के०

 पंडित  gto  ना०  तिवारी

 डा०  सामन्त सि हार

 थ्रो  गाड़ी  :

 श्र  सुगन्धि :

 थी  पागकर  :

 थ्री  तंगामणि :

 att
 प्रचार  :

 क्या  वैज्ञानिक  श्रनुतन्धान  कौर  सांस्कृतिक-कायम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  इंडिया  प्राचीन  लायब्रेरी  के  अ्रनिर्णीत  पर  चर्चा  करने  लिये

 बे  लन्दन  में  लाड  होम  से  मिले

 क्या  पुस्तकालय  हस्तान्तरण के  बारे  में  कोई  निर्णय  किया  गया

 यद  तो  fara  किया  गया  कौर

 यदि  कोई  निर्णय  नहीं  किया  गया  तो
 इंडिया

 न» ।फस  लाइब्रेरी  प्राप्त  करने  के  लिये

 बाए गा
 सरकार  कौर  क्या  कार्यवाही  करना

 चाहती
 है  ?

 —  परपलििदयययदयययननयडिनननिननण

 मूल  sist  में
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 उत्तर  २ q  rat,  १९६०

 विज्ञान  इनुस  श्री  संकट  तक-किये  मंत्री  हुमायूं  सोने  स्वधा

 व्यवितगत रुप  में  मिण  भ्रलपाट ्  से  भेंट  की  थी  |

 श्रीमान  ।

 cet  उतन  नहीं  होता  ।

 पर पर  स्वीकार  निश्चय  होने  तक  अपनी  मांग  पर  जोर  देते  ।

 पची  न् ०  सड़क  तारिक  :  क्या  माननीय  मंत्री  को  विदित  &  कि  हमारे  प्रधान  मंत्री

 की  लन्दन  यात्रा  में  उनकी  भेंट  फील्ड  मादल  aa  खां  से  हुई  थी  कौर  इस  भेंट  का  संबंध

 इण्डिया  अाफिस  लाइब्रेरी  के  विभाजन  से  एवं  बाद  में  वह  लार्ड  होम  से  मिले

 क्या  माननीय  मंत्री  को  इन  दोनों  में  हुई  वार्ता  की  कोई  जानकारी  है  ?

 गश  हुमा यू नू  १२  मई  को  प्रवान  मंत्री  की  पाकिस्तान  के  प्रेसीडेंट  अयूब
 खां  तथा  ब्रिटेन  सरकार  के  राष्ट्र  मंडल  सचिव  से  भेंट  हुई  थी  ।  उन्होंने  साधारणतया  लाइब्रेरी

 के  भावी  स्वामित्व  तथा  व्यवस्था  के  प्रश्न  पर  वार्ता  की  थी  ।  कुछ  वैधानिक  बातें  भी  उठीं

 थीं  ate  यह  स्वीकार  किया  गया  था  तभी  वार्ता  के  विषय  के  बारे  में  नहीं  बताया  जायेगा

 श्रोत-  सो०  बनर्जी  :  क्या  इस  मामले  में  पाकिस्तान  का  विचार  निश्चित  रूप  से

 ज्ञात  किया  गया  ह  यदि  तो  वह  क्या  ar?

 चका  ्र  र क पढी  हुनान  कबीर  q  सदन  को  पहिले  बता  gu  RA!  इस  मामले  में

 भारत  श्र  पाकिस्तान  ने  घटनात्मक  नोट  रखे  थे  |  पाकिस्तान  का  मत  जानने  का  प्रश्न

 ही  नहीं

 शो  मस ०  लल  टीवी  इसਂ  पुस्तकालय  को  भारत  को  देने  के  सम्बन्ध  में  न्र

 सरकार  का  क्या  ख्याल  है  ate  अब  स्थिति  क्या

 शमी  हुमायूँ  ब्रिटिश  सरकार  का  जो  ख्याल  उसके  मुताबिक  हम  चलें

 तो  वह  कभी  नहीं  देगी

 श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  प्रश्न  स्वामित्व  स्थापित  करते  है  कौर  हमने  संयुक्त

 मांग  रखी  है  अरा रन  हम  उत  मांग  पर  साग  कार्यवाही  कर  रहे  इस  स्थिति  में  हम  ak

 कोई  घ्राण  उठाना  नहीं  चाहत े।

 क्या  दस्तावेजों  की  BY -aT tai  लेने  के  लिए  भारत fay  म ७  मसुस्वासों

 सरकार  A  कोई  सुझाव  रखा  है
 ?

 ली  हनुमान  इस  मामले  पर  वार्ता  होती  रही  है  परन्तु  पहिला  प्रदान  वैदिक

 स्वामित्व  निश्चित  करने  का  ब्रिटिश  सरकार  का  विचार  है  कि  उनकी  वैधानिक  मंत्रणा

 के  अनुसार  पुस्तकालय  उनका  है  ।  हमारा  स्पष्ट  विचार  है  कि  पुस्तकालय  अविभाजित

 भारत  की  सम्पत्ति  है  |  मत  यह  भारत  व  पाकिस्तान  उत्तराधिकारी  सरकारों  की  सम्पत्ति

 मूल  अंग्रेजी
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 श्री  तंगामणि
 :  हमें  प्रसन्नता है

 कि  इन  पुस्तकों  के  हस्तान्तरण पर  पाकिस्तान  सरकार

 ने  कोई  आपत्ति  नहीं  की  है  कौर  इस  बात  से  सहमत  है
 कि  वे

 दोनों  सरकारों
 की

 संयुक्त

 सम्पत्ति  क्या  टीपू  सुल्तान  तथा  wee  व्यक्तियों  से  संबंधित  ऐतिहासिक  महत्व  के  कुछ

 दस्तावेज  भारत  को  दे  दिये  जायेंगे
 ?

 शी  हुमायूँ  प्राजक  पुस्तकालय  ब्रिटेन  के  अधिकार  म  ह  झर  ब  उस

 वस्तु  का  विभाजन  नहीं  कर  सकते
 जो

 कभी
 aaa  नहीं है  ।

 श्री
 के  रा०  पट्टा भि रामन  क्या  महत्वपूर्ण  दस्तावेजों  a  रिकार्डों  की  माइक्रो

 फ़िल्मਂ  कापियां  बनाने  का  कोई  संयुक्त  प्रयास  किया  गया  है
 ?

 श्री  हुमायूँ  कबीर  कभी  विद्वान  माइक्रो-फ़िल्म  बनाने  के  लिए

 ऐसी  पाण्डलिपियां  चाहते हैं  परन्तु  भारत  सरकार  माइक्रो-फ़िल्म  बनाने  के  लिए  कहना  नहीं

 चाहती  क्योंकि  इससे  हमारी  मांग  कमजोर  हो  जाती  में  समझता  हूं  कि  इस  बात  पर

 पाकिस्तान  सरकार  हमसे  पूर्णतया  सहमत  हैं  ।

 शो  रघुनाथ  सिह  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  लाइब्रेरी
 को

 तैयार
 करने

 में  शुरू  शुरू  में  पया  भारत  सरकार  का  खर्चें  ga  था  या
 प्रिंट  सरकार

 far  हुमायूँ  कबीर  :  हमारी  मांग  का  श्राघार  यह  है
 कि

 भूमि
 भारत

 के  धन  से  खरीदी

 भई  इमारत भी  भारतीय घन  से  बनी  थी  कौर  १९६३७  तक  पुस्तकालय  का  समझा  व्यय

 भारतीय  राजस्व  से  होता

 डा०  माठ  शो  य  हमारा कहना  |  I  उनके  दावे  का  आधार  क्या

 बया  उनका  कहना  है  कि  सब  काम  उनके  धन  से  gat  था
 ?

 जी  हनुमान  कबीर  हमारी  स्थिति  ag  सही  है  कि  उनका  कोई  दावा  adi

 उनका  विचार  कौर  उनके  वैधानिक  मंत्रणा
 ea  ने

 उन्हें  सलाह  दी  है  कि  पुस्तकालय

 उनका है  ।  मन  वाणिज्य-काय॑  के  राज्य  मंत्री  से  कहा  है  कि  यह  बात  ही  कि  वे  पांच  वर्षों

 में  भी  कोई  उत्तर  नहीं  हड  सके  हैं  इस  बात  का  प्रमाण  है  कि  उनके  पास  कोई  वैदिक  तके  नहीं

 ह

 श्री  मु०  तारिक
 में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  चूंकि  यह  मसला  पिछले  कई  सालों

 सै  इसी  तरह  पड़ा  दु  शौर  इस  के  सिलसिले  में  हमारे  मरहूम वजीर  तालीम  भी  लन्दन

 a

 और

 वजीर  झनम

 भी

 फिर  भी

 यह

 हल  नहीं  हुआन  तो  कया  हुकूमत  हिदुस्तान

 इस

 मसले  को  acs  कोट  के  सामने  ले  जाने  को  तैयार  है

 fat  हुमायूँ  राष्ट्र मंडलीय  देशों  के  —  के  बारे  में  कुछ  afaqya  हैं

 ।
 परन्तु  थाम  मामले  पर  कार्यवाही  सुझाव  दिये  गये  हें  ah यह  वार्ता

 जारी  रहेगी  ।  हम  अपने  दावों  पर  उस  समय  तक  जोर  देते  रहेंगे  जब  तक  कि  कोई  सहमति

 सरे  निपटारा  नहीं  दोता

 सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  कारखानों  में  प्रबन्ध

 1७५.  att  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  व्या  खान  श्र  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  कारखानों  में  प्रबन्ध  क  स्वरूप

 सुधार  के  वारे  में  विशेषज्ञों  की  रायों  पर  विचार
 कर

 रही
 और

 ति  टोटी  eer  ए

 मूल  daw
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 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  श्र  तक  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 ग  खान  धौर  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  श्रीमान्  ।

 राउरकेला  are  दुर्गापुर  इस्पात  कारखानों  कुशल  प्रबन्ध  तथा  संगठन  पर

 सतह  देने  के  लिए  विशेषज्ञों  का  क्रमानुसार  एक  फ्रांसीसी  दल  कौर  एक  ब्रिटिश  दल  बुलाया  गया

 ory  जिसे  यार  रहे  सुझाव  देने  को  कहा  गया  कि  वे  प्रबन्ध  की  जानकारी  तथा

 नियन्त्रण  प्रयोजनों  के  लिए  कारखानों  में  सामयिक  विभागीय  विवरण  तथा  रिपोर्ट  देने  की

 प्रणाली  की  रूपरेखा  ये  दल  राउरकेला  तथा  दुर्गापुर  में  इस्पात  कारखानों  की
 |.

 खाना  व्यवस्था  तथ  प्रबन्ध  की  ate  कर  रहे  हैं  ae  उनका  wil  समाप्त  AE  t  हु

 tat  चिन्तामणि  पाणि प्र हों  :.  क्या  सरकारी  क्षेत्र के  इस्पात  कारखानों  में  भारत  सरकार

 के  श्रम  श्रधितियमों  पर  सारे  उपबन्ध  लागू  होते  हैं  ?

 ग्रध्यकष  महोदय  :  यह  प्रश्न  इससे  उत्पन्न  होता  यह  तो  प्रश्न  यह  है  कि  क्या

 सरकार  वर्तमान  प्रबन्ध  व्यवस्था  में  सुधार  करने  के  लिए  विशेषज्ञों  के  मत  पर  विचार  कर

 रही  हम  यहां  ब्यौरे  की  बात  नहीं  कर  रहे

 pat  सुरेख  नाथ  देवबंदी  विशेषज्ञ  समिति  की  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 क्या  सरकार  का  विचार  राउरकेला  इस्पात  कारखाने  की  वर्तमान  प्रबन्ध  व्यवस्था  में  परिवर्तन

 करने  का  है  ?

 परिवार  स्वर्ण  उसका  कार्य  अभी  समाप्त  नहीं  ग्रा  मैं  यह  पूर्वानुमान

 नहीं  लगा  सकता  कि  वे  कोई  परिवर्तन  की  सिफारिश  करेंगे  |  यदि  करते  भी  हैं  तो  उस  पर

 विचार  किया  जायेगा  ate  यदि  यह  प्रतीत  होगा  कि  परिवर्तन  की  आवश्यकता  है  तो  किया

 जायेंगी  |

 pat  जवाब  मंत्री  महोदय  ने  बताया  था  कि  सलाह  केवल  राउरकेला  शर

 दुर्गापुर  के  बारे  में  मांगी  गई  भिलाई  को  क्यों  छोड़  दिया  गया

 सरदार  स्वर्ण  सिंह
 प्रश्न  इन्हीं  दोनों  इस्पात  कारखानों  के  बारे  में  है  ।

 श्री  चिन्तामणि  पाणिम्ही ड  सारे  इस्पात  कारखाने  ।!

 स्वर्ण  सिंह  :  एक  रूपी  दल  मिताई  कारखाने  की  भी  परीक्षा  कर  रहा

 त्री  दामानी  :  ag  यह  विचार  किया  जा  रहा है  था  किया  जायेगा  कि  लोहा
 तथा  इस्पात  के  Tereane  क्षेत्र

 के  कुड  ग्रनुभवी  व्यक्तियों  को  सरकारी  क्षेत्र  की  कम्पनियों
 के t  ats  में  नियुक्त  किया  जाये  ate  उनके  ग्रनुभव  से  लाभ  उठाया  जाय  ?

 सरदार  स्वर्ण  हमने  एक  विशेष  rtp  ats  में  निदेशक  के  रूप  में  नियुक्त
 कर  लिया  है  तो  गैर-परकार  क्षेत्र  के  इस्पात  कारखानों  में  था  ।

 जो  क्या  सरकार  ने  ging  में  रूसियों  से  योजना  ग्रहण  कर
 ली  है  जिसके  श्रतुसार  मजदूरों  के  दैनिक  सिद्धान्त  निर्धारित  किये  जाते  हैं  कौर  दैनिक  मज़दूरों
 को  अधिक

 काम  के  लिए  ahs  मजूरी  मिलती
 ललका

 pat  अंग्रेज़ी  में
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 सरदार  स्वरण  सिंह
 :  दुर्गापुर  के  लिए  सिद्धान्तों  संबंधी  रूसी  योजना  के  बारे  में  मेरा

 खयाल  है  कि  ऐसा  कोई  सुझाव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 जी  त्यागो  क्या  यह  मिलाई  में  लागू  है  ?

 सरदार  स्वर्ण  सिह  :  अभी  नही ं।

 सेठ  झचलसिंह  :  क्या  माननीय  मंत्री  महोदय  बतलाने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  जो  मौजूदा  इन्तजाम

 है N  वह  कब  तक  पूरा  हो  जायेगा
 ?

 सरदार  स्वर्ण  सिंह  :  इन्तजाम  तो  जारी  रहेगा  ।  इन्तजाम  करने  का  क्या  सवाल  है  यह

 मेरी  समझ  में  नहीं  प्राया  ।  बड़े  बड़े  प्लान्ट  चालू  हैं  उन  का  इन्तजाम  तो  हमेशा  होता  रहेगा  |

 रेण  चक्रवातों  :  इस  दृष्टि  से  कि  सरकार  की  नीति  है  कि  मजदूरों  को  कम  से  कम  प्रबन्ध

 में  सम्मिलित  किया  इस  का  क्या  कारण  है  कि  इस  से  पहिले  सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  कारखानों

 में  श्रम  विधियां  तथा  कारखाना  अधिनियम  लागू  नहीं  किये  जाते  ?

 सरदार  स्वर्ण  सिह  :  श्रम  विधियां  तथा  कारख!ना  विधियां  लागू  होने  यदि  कोई

 निश्चित  मामले  बताये  जायें  तो  हम  वहां  इन्हें  लागू  करायेंगे  ।

 कुछ  माननीय  सदस्य

 श्रिया  सरोद  afar  ।  प्रदान  एक  विशेषज्ञ  समिति  के  बारे  में  है  ।  माननीय  मंत्री  दो

 बार  कह  चुके  हैं  कि  ag  उस  की  जांच  कर  रहे  हैं  कौर  समिति  ने  कभी  अपनी  अन्तिम  रिपोर्ट  नहीं  दी

 है  ।  माननीय  मंत्री इस  का  उत्तर दे  चुके  हैं  कि  कारखाना  विधान  आदि  कितना  लागू  किया  जा

 were  यदि  माननीय  सदस्यों का  भिन्न  विचार  है  तो  वे  भिन्न  प्रश्न  एवं ।

 pat  मुरारका  :
 इस  दृष्टि से  कि  एक  या  दो  इस्पात  कारखाने  अभी  चालू  नहीं  हुए  हैं  प्रौढ़  अरन्य

 एक  कभी  चाल  हुमा  ऐसे  विशेषज्ञ  दल  की  क्या  झावश्यकता  है  ?  क्या  सरकार  ने  महसूस  किया  कि

 इस्पात  कारखाने  का  प्रबन्ध  कुशल  नहीं  है  ?

 सरदार  स्वर्ण  सिंह  :  दुर्गापुर  व  राउरकेला  के  दोनों  इस्पात  कारख़ानों  में  उत्पादन  आरम्भ

 हो  गया  है  ।  उत्पादन  व  प्रबन्ध  की  कुछ  समस्यायें  है  ।  इस  बारे  में  हमारा  विचार  था  किं  इस  की

 जांच  करना  लाभदायक  होगा  हम  ने  कोलम्बो  योजना  के  अन्तर्गत  यह  ब्रिटिश  दल  श्र  फ्रांसीसी

 सहायता  प्रोग्राम  के  भ्रन्तर्गत  फ्रांसीसी  दल  भुलाया  उन्होंने  मामलों  की  जांच  को  है  भ्र  कुछ

 प्रारम्भिक  सिफारिशें  की  हैं  ।  अन्तिम  सिफारि  प्राप्त  होने  पर  हम  यह  निश्चय  कर  सकेंगे  कि  उन  कं

 काम  लाभदायक  था  या  नहीं  ।  दूसरों  के  श्रुति  से  लाभ  उठाने  में  मुझे  कोई  झिजक  नहीं  है  ।

 श्री  नाथ पाई
 :

 क्या  मंत्रालय  ने  इस  प्रदान  पर  विचार  करने  के  लिये  कुछ  विदेशी  विशेषज्ञ

 बुलाने  से  पहिले  लोक  सभा  की  प्राक्कलन  समिति  की  तीनों  इस्पात  कारखानों  के  प्रबन्ध  तथा  प्रशासन  की

 कुशलता  सम्बन्धी  सिफारिशों  पर  विचार  कर  के  लागू  करने  का  प्रयत्न  किया  था  ?

 सरदार  cant  सिंह
 :

 प्राक्कलन  समिति  ने  कुछ  सिफारिशें
 की

 हैं  ।  कौर  मुझे  विश्वास है
 कि

 प्रबन्ध  उन  से  लाभ  उठायेगा
 ।

 उस  से  अन्य  जांच  पर
 रोक

 नहीं  लगती  |

 fat  ब्रज राज  set  यह  था  कि  क्या  प्रबन्ध  ने  प्राक्कलन  समिति  की  सिफारिशों  से

 लाभ  उठाया या  नहीं  ।  वास्तव  में  दूसरी  जांच  का  प्रश्न  उस  समय  उठना  चाहिये  जब  कि  वे  प्राक्कलन

 समिति  की  सिफारिशों से  लाभ  न  उठायें  ।

 ह

 faa  अंग्रेजी  में
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 ग  प्रत्यक्ष  महोदय  का  झा शय
 यह  जान  पड़ता  है

 ।  सदन  की  विशेषज्ञ समिति  को

 जो  कार्य  दिया  जाता  वह  के  बारे में  रिपोर्ट देती  है  ।  यदि  उसी  कार्य  के  लियें  स्वयं  सरकार

 विशेषज्ञ  समिति  नियत  करती  तो  क्या  ऐसा  करना  उन  सिफारिशों  की  उपेक्षा  वरना  होगा  जो

 विस्तृत  चिनार-विमर्श  के  बाद  की  गई ह  |  समय  समय  पर  यह  बात  उठाई  गई  है  ।  प्राक्कलन समिति

 भी  इस  के  लिये  aga  उत्सुक  रही  है  ठ  जब  वह  किसी  मामले  की  जांच  कर  रही  तब  सरकार पनी

 समिति  नियुक्त  न  करे
 ।

 कया  अरन्य  ढ़ंग  से  यह  बात  को  टालना  नहीं  है  ।  में  चाहता हूं  कि  प्राक्कलन

 समिति  की  सिफारिशें  पहिने  लाग  की  जाये  ताकि  कौर  कोई  सिफारिशें  oa  उन्हें  पीछे  न

 बकेल  सकें  ।

 सरदार  स्वर्ण  सिंह  :  में  माननीय  अध्यक्ष महोदय  की  उत्सुकता  से  सहमत  हूं  कि  प्राक्कलन

 समिति की  सिफ़ारिशों  wert ष्  ।  दे  स्वीकार हो  जाती  हैं  ।  यदि  स्वीकार  नहीं  होता  तो  संबंधित

 मंत्रालय  इस  माननीय  सदन  में  जाता  है  या  प्राक्कलन  समिति  को  समझाने  का  प्रयत्न  करता  है  श्रौर इस इस

 की  एक  नियमित  प्रक्रिया  निस्संदेह  इस  प्रक्रिया  का  पालन  होता  है  ।  जो  मामला  प्राक्कलन  समिति

 के  विचाराधीन है  उस  की  उपेक्षा करने  की  कोई  बात  ही  नहीं  है  ।

 इन  विशेषज्ञों  के  क्षेत्राधिकार का  प्रावधान  समिति  की  सिफारिशों से  कोई  संबंघ  नहीं  है  ।

 उत्पादन  तथा  प्रबन्ध  के  मामलों में  अभी  देशों  की  दक्ष  सलाह  से  लाभ  उठाना

 बजाय  इस  के  कि  सस  पर  इस  प्रकार  नुकता-चीनी की  जाय  जेसे  कि  कुछ  माननीय  सदस्य कर  रटे

 हैं  ।

 नश्ल दिल्ल में

 (  at  saree  वीर  शास्त्री

 iat  प्र०७  To  देव

 भो  नरदेव  स्नातक

 नै  छ
 ो  मी  नवल  प्रभा  तर

 थी  aia  सिंह  भदौरिया

 |  श्री  राम  गरीब

 बया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इस  वर्ष  दिल्ल  में  कुछ  झौर  नये  स्कूल  खोले गये  मा  अगले  वर्ष  खलने  बाले

 नये  स्कूलों  को  कितना  प्रदान  देने  का  विचार  है

 दिल्ली  में  कितने  स्कूलों  के  झपने  भवन  नहीं  हैं  ।  कौर  उन  में  कितने  छात्र  पढ़ते  हैं
 शौर

 कया  यह  सच
 है  कि  इस  वर्ष  भी  बहुत  से  छात्रों को  aa

 तक
 किसी  स्कूल  में  प्रदेश  नहीं

 मिल  सका ?

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०
 श्रीमाली  )  :

 हां
 ।

 नये  स्कूल  या  तो  सरकार  द्वारा  या  स्थानीय  निकायों  द्वारा  खोले  गये  स्थानीय

 निकायों को  निर्धारित
 नियमों  के  अनुसार  ग्रनुदान  दिया

 जाता  है  |
 एए  ह  म  त  फ्राक  ग  हक  फरक

 मल  wait  सें
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 दिल्ली  प्रयास  शर  स्थानीय  निकायों  के  तम्बुप्नो  में  लगने  वाले
 स्कूलों

 की  संख्या

 २३७ है  ।  इन  स्कूलों  में  पढ़ने  वाले  विद्याथियों  की  कुल  संख्या  १० ०६,००० है  |

 जी  नहीं

 श्री  काडा  वीर  शास्त्री  :  दिल्ली  में  लगभग  प्रति  वर्ष  यह  समस्या  उपस्थित  होती  है  कि  जितने

 छात्र  होते  हें  उस  शभ्रनुपात  में  सकल  पर्याप्त  नहीं  होते  |  तो  क्या  सरकार  ने  झ्रागामी  वर्षों  के  लिये
 कोई

 योजना  बनायी  है
 ?

 डा०  का०  ला०  श्रीमाली  :  जैसा  कि  मै  ने  श्राप  से  प्रश्न  का  उत्तर  देते  हुए  निवेदन  किया है

 जहां  तक  स्कूलों  का  ताल्लुक  कोई  समस्या नहीं  है  ।  जितने भी  छात्र  होते  हैं
 उन

 को  हाई  स्कूल  या

 या  हायर  सेकंडरी  chal  में  दाखिला  मिल  जाता  है  ।  हां  नगर  कोई  छात्र  किसी  विशेष  स्कूल  में

 दाख़िल  होना  चाहता  है  भ्र  उस  में  स्थान  नहीं  होता  तो  उस  को  कहा जाता है  कि  वह  दूसर  स्कूल

 में  जा  सकता है  ।  लेकिन  जहां  तक  स्कूलों  का  सवाल  है  दिल्ली  में  किसी  प्रकार  की  समस्या नहीं  हैं  ।

 यह  wet  है  कि  कुछ  स्कूल  टेंटों  में  चल  रहे  हैं  ।  में  तराशा  करता  हूं  कि  एक  वह  के  अन्दर  ग्रस्त  यह

 ae  भी  हटा  दिये  जायेंगे  कौर  इन  की  जगह  इमारतें  बना  दी  जायेंगी  ।  बीस  साल  में  जो  श्रावव्यकतायें

 दिल्ली  की  होंगी  उन  का  पुरा  नक्शा  बन  चका  है  श्र  दिल्ली  कारपोरेशन  शौर

 म्यूनिसिपैलिटी सब  को  बता  दिया  गया  है  कि  किस  तरह  से  दिल्ली में  प्रगामी  २०  सालों  में  शिक्षा को

 का  विकास  होना  चाहिये  ।

 श्रीसीता  त्रिवेदी  में  माननीय  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  पत्रों  के  उन  समाचारों की  शर

 दिलाना  चाहता  हूं  जिन  में  कहा  गया  है  कि  दिल्ली  में  इस  ay  दस  हजार  छात्रों  को  स्थान  नहीं  मिल

 सका  |  में  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  बात  सही  है  ।  अगर  यह  सही  नहीं  तब  तो  ठीक  लेकिन

 यह  बात  सही  है  तो  इस  के  लिये  कया  इन्तिज़ाम किया  जा  रहा  है
 ?

 डा०  का ०  ला०  शिमाली  :  यह  प्रदान  सकल  स्टेज  के  लिये  नहीं  है  ।  यह  कालिज  स्टेज  है

 घौर  उस  के
 सम्बन्ध

 में  मैं  एक
 दो

 रोज  में  एक  स्टेटमेंट  हाउस  के  सामने  रख  रहा  हूं
 ।

 उस  में  पूरी  स्थिति

 को  हाउस  के  सामने  रख  दिया  जायेगा  ।

 श्री श्र०
 to

 देव  कया  दिल्ली  में  स्कूलों  में  सुधार  करने  के  लिये  या  आजकल  देशों  में  चल रहे

 स्कूलों
 को

 चलाने  के  लिये  सरकार  ने  कोई  श्रमिक  सहायता  दी  है
 ?

 का०  ato  श्रीमाली  :  यह  नियमित  प्रक्रिया  जब  कभी  कोई  संस्था  शादी  सहायता

 की  प्रार्थना  करती  है  तो  सरकार  सदैव  ही  आवेदन  पत्र  पर  गुणों  के  pare  विचार  करती

 श्री  भ्रनसार  हर वानी  :  शिक्षा  दुकानों  में  दी  जाने  वाली  फ  स  की  अधिकतम  सीमा  निर्धारित

 करने
 के  लिये  सरकार  क्या  प्रयत्न  कर

 रही
 है  क्योंकि  वे  सरकारी  स्कूलों  इरादी  से  अधिक  हैं

 ?

 डा०  का
 ०

 ला  श्रीमाली
 :

 इन  दिक्षा-दुकानों  से
 छुटकारा

 पाने  का  एक  ही  उपाय  है  कि  शिक्षा

 संस्थानों  में  सुधार  किया  जाय  दिक्षा  की  उत्तम  सुविधायें  दी  जायें  कौर  हम  इसी  के  लिये  निरन्तर

 प्रयत्न कर  रहे  हैं  ।

 port  सुधार  :  क्योंकि  सरकार  शझ्रागामी  वर्ष  से  प्रारम्भिक  शिक्षा  अनिवार्य  कर  रही  इस

 कारण  में  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  उन  भाषाई  वर्गों  के  बच्चों  के  लिये  नया  व्यवस्था कर  रही  है

 ी

 में  लिस  की  सपना  कोई  IISA)  सहल  गई  ee

 मूल  Gast  में
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 डा०  का
 ०

 ला०
 सरकार  ने  शिक्षा  के  माध्यम  की  एक  नीति  निर्धारित  की  है  ।  केद्रीय

 शिक्षा  मंत्रणा  घोडे  ने  यह  निश्चय  किया  है  कि  प्राइमरी  शिक्षा  का  माध्यम  जहां  तक  होगा  बालक  की

 मात  भाषा  रहेंगी  |  जहां  भाषाई  अल्पसंख्यक  रहते हैं  वहां  ऐसी  व्यवस्था  करना  सरकार  का  काम है  ।

 श्री  प्रद  न  यह  है  कि  क्या  ठोस  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 का०  ato  श्रीमाली  दिल्ली  में  प्रथा  यह  है  कि  आजकल  भी  विभिन्  भाषाई  वग

 ही  मात  भाषा में  शिक्षा पा  रहे  हैं  ।  महा  राष्ट  र  भ्रमण  के  लिये  सकल  हैं
 ।  सरकार

 सभी  संस्थापकों को  ०. |  भाषा  में  शिक्षा  देने  के  प्रोत्साहन दे  रही  है

 श्री  नवल  प्रभाकर  :  माननीय  मंत्री  जी  ने  कहा  कि  एक  वर्ष  के  अन्दर  तम्ब्ों च्  को  हटा

 दिया  जायेगा  प्रौर  उन  के  स्थान  पर  भवन  बना  दिये  जायेंगे  ।  क्या  में  जान  सकता  हूं  कि
 श्राप

 जो  यह

 भवन  बनायेंगे स्कूलों  के  वह  झ्र स्थायी होंगे  या  परमानेंट होंगे  ।

 डा०  का ०  ला०  श्रीमाली  :  स्थायी  से  श्राप  का  मतलब  यह  है  कि  हजारों  ag  तक  ये

 तब  तो  में  कुछ  नहीं  कह  सकता  ।  लेकिन  वह  इतने  स्थायी  जरूर  होंगे  कि  बीस  पच्चीस  साल  तक  दिल्ली

 की  झवदयकताझओओं के  लिये  काफी  एक  जनरेशन  के  लिये  काफी  हों  ।

 श्री  भा  न  यद  में  माननीय  मंत्री  को  ठीक  समझ  सका  हूं  तो  उन्होंने  सहायता

 प्राप्त  स्कूलों  में  शिक्षा  पाने  वाले  लड़कों  की  संख्या  बताई  है  ।  कया  दिल्ली  में  कुछ  सरकारी  स्कूल  भी

 हैं  झ्र  यदि  हां  तो  सरकारी  स्कूलों  में  दौर  सहायता  प्राप्त  स्कूलों  में  कुल  कितने  लड़के  दिक्षा  पाते  हैं
 ! ?

 कहा  ला०  श्रीमाली  मैंने  कोई  संख्या  नहीं  बताई  में  नहीं  जानता  कि

 माननीय  सदस्य  कहां  से  उद्धरण  दे  र  हे  हैं  ।

 fat  भा०  Fo  UH  प्रीत  के  उत्तर  में  माननीय  मंत्री  ने  कहा  था  कि

 सहायता  प्राप्त  स्कूलों  की  संख्या  इतनी  है  कि  वहां  पढ़  वाले  लड़कों  की  सख्या  इतनी

 है  ।

 या  ला०  सोमाली  डेरों T  माननीय  सदस्य  की  जानकारी  गलत  है  ।

 में  केवल  शिक्षा  पाने  वाले  लड़कों  की  संख्या  बता  रहा  था  |

 श्री  WAM  शास्त्री  प्रभी  मंत्री  जी  ने  कटा  कि  करीबन  २०  साल  के  लिए

 हमने  योजना बना  ली  है  में  जानना  चाहता  हूं  कि  उस  योजना  की  रूपरेखा क्या

 बाण  HTo  ला०  श्रीमाली  :  उसकी  fra  में  पार्लियामेंट  की  लाइब्रेरी  में  रख  दंगा  ।

 छुपाए  | ्  का

 +

 gm
 स०  ह  महदी : Figg

 थ्री  «६ छह  दि  ०  देव  :

 कया
 सान  प्रत  अन  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि

 दा
 (  /  क्या  सरकार  ने  2 gg °  में  fees  से  इस्पात  का  आयात  करने  के  लिये  an

 काय  क्रम  बनाया  क

 wast  में
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 यदि  तो  उसका  ब्यौरा
 क्या  है  शरर  किस  किस  देश  से  कितना-कितना  इस्पात

 मंगाने  का  विचार  है  ?

 हां । खान  कौर  इंधन  मंत्र  स्त्गं  Fag)  :

 आशा  है  कि  EKO  में  लगभग  ६००,०००  टम  इस्पात  का
 रायात  किया  जायेगा  ।

 रुपया  अदायगी  करार  वाले  देशों  से  अर्थात्  हंगरी  तथा

 फ्लाविया  इरादी  से  भारत  द्वारा  उन  देशों  के  साथ  किये  गये  करारों  के  अनुसार  इस्पात  का

 यात  करने  के  लिये  प्रबन्ध  fet जा  रहे  हैं  ।  रुस  से  ५५,५००  मैट्रिक  टन  इस्पात

 श्र  चैकोस्लोवा किया  से  ५००  टन  इस्पात  के  तारों  के  रायात  के  सम्बन्ध  में  करार  कर  लिये

 अमेरीका  विकास  ऋण  निधि  की  राशियों  के  बदले  इस्पात  के  आयात  और गये

 पश्चिमी  बेल्जियम  हॉलैण्ड  a  आस्ट्रेलिया  से  वस्तु विनिमय

 आयात  के  सम्बन्ध  में  व्यवस्था  की  जा  रही

 tat  स०७  मेहदी  :  जिस  इस्पात  का  आयात  किया  जा  रहा  वह  किस  किस्म

 का  इस्पात  है  भ्र ौर  इस  देश  में  उसका  उत्पादन  प्रारम्भ  करने  में  कितना  समय  लगेगा  ?

 सरदार  स्वर्ण  सिंह  माननीय  सदस्य  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  किस  कोटि

 इस्पात  मंगाया  जा  रहा  है  ।  जिस  प्रकार  के  सामान  की  यहां  पर  कभी  वहीं  सामान

 मंगाया जा  रहा  है  ।  वे  जहां  तक  इस  wea  का  सम्बन्ध  है

 कि  इन  वस्तु ग्र ों  क  हमें  कितने  समय  तक  आयात  करना  मे  यह  बता  देना  चाहता  हूं  कि

 जब  रायात  में  निरन्तर  कभी  होती  जा  रही  है  ।  १९४५८  में  लगभग  28,92, 000  टन

 इस्पात  का  रायात  किया  गया  था  |  geyegq में  केवल  ७  लाख  टन  का  आयात  किया  गया  था

 अर  ग्राशा  है  कि  इस  वर्ष  केवल  ६  लाख  टन  का  आयात  किया  जायेगा  arr  है  कि

 इस  वर्ष  लगभग  RX  लाख  टन  इस्पात  का  उत्पादन  होंगा  जो  कि  ZENE  वे  उत्पादन

 से
 ८

 लाख  टन  अधिक  होंगा  mare कि  चालू  वर्ष  में  कुल  ३१  लाख  टन  इस्पात  उपलब्ध

 हो  सकेगा  जो  कि  PEYE  at  उपलब्धी  से  लगभग  ५  लाख  टन  अधिक  होगा

 fat  रामेशवर  टाटिया  :  इसका  आयात  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  किया  जाता  Tard

 कि  गर-सरकारी  फर्मों  फे  द्वारा ?

 सरदार  cy  दोनों  के  द्वारा ।

 थ्री  दामानी  वस्तु  विनिमय  पद्धति  के  द्वारा  कुल  कितनी  कीमत  के  इस्पात  का

 आयात  किया  जाता  है  कौर  किस  वस्तु  के  आयात  की  अनुमति  दी  जाती  है  ?

 सरदार  स्वर्ण  जहां  तक  कुल  कीमत  के  प्रश्न का  सम्बन्ध  उसका  उत्तर  देना

 कठिन  क्योंकि  भिन्न-भिन्न  किस्म  की  वस्तु भ्र ों  की  भिन्न-भिन्न  कीमतें  होती  हैं  ।

 एक  लाख  टन  की  कीमत  ६  करोड़  रुपये  है  ।
 यह  केवल एक  मोटा  सा  अनुमान है  ।

 जहां  तक  प्रश्न  ५  दूसरे  भाग  का  सम्बन्ध  वस्तु  विनिमय  प्रबन्धों  के  अधीन  केवल

 उन्हीं  विवादों  दे  या यात  की  अनुमति  दी  जाती  है  जिनकी  देश  में  अपेक्षतया  कमी  है  जसे  कि

 स्टेनलेस  विशेष  aris

 n

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 सेठ  गोबिन्द  अभी  मंत्री  जी  ने  यह  बतलाया  कि  हमारे  यहां  पर  जो  श्रायात्त

 हो  रहा  हे  वह  धीरे  धीरे  कम  हो  रहा  है  तो  क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  यह  कब  तक  श्राप

 की  जा  सकती  है  कि  हम  को  बाहर  से  यह  सामान  नहीं  मंगाना  पड़ेगा  ग्रोवर  जो  सामान  हम

 बाहर  से  मंगा  रह  हैं  क्या  उम्  प्रकार  का  सामान  भी  हमारे  यहां  तयार  करने  का  प्रयत्न

 किया जा  रहा  है  ?

 सरदार  स्वर्ण  fag:  जहां तक  पहले  सवाल  का  सम्बन्ध  है  जब  यह  स्टील  प्लांट्स  पूरी

 तरह  चाल  हो  जायेंगे तो  हमारे  देश  फी  बहुत  सी  रिक्वायरमेंट  उनसे  पूरी  हो  जायेंगी  ।  जहां

 तक  उस  किस्म  के  माल  का  सम्बन्ध  है  ag  भी  नये  स्टील  प्लांट्स  में  मसलन  लोहे  की

 वायस  वर्ग रह  के  भी  बनाने  का  प्रबन्ध  किया  जा  रहा  है  ?

 fat  रखना  सिह  कया  भ्रमरी का  इंगलैंड  से  इस्पात  की  किस्में  शौर

 कीमतें एक  समान  हैं  ।

 सरदार  ext  वे  एक  समान नहीं  हैं  ।

 चरी  प्र०  गठ  क्या  इस्पात  सरकारी  खाते  में  मंगवाया  जा  रहा है  ar  कि

 सरकारी  खाते  में  ?

 दार  स्वर्ण  अधिकांश  हयात  की  व्यवस्था  लोहा  तथा  इस्पात  नियन्त्रक  अ्रथवा

 राज्य  व्यापार
 निगम

 rasa  जाती है  ।  भारत  में  पहुंचने  के  बाद  इस्पात  को  सरकारी

 सनौर  गेर-सरकारी  आवश्यकताओं  के  लिये  आवंटित  किया  जाता  है  ।

 fat  मोहम्मद  इमाम
 :

 आयात  किये  जाने  वाले  इस्पात  की  भारत  पहुंचने  पर  कीमत

 देश
 में

 निर्मित  इस्पात की  कीमत  की  तुलना  में  कैसी  है  ?

 सरदार  थी  fag:  विदेशों  से  आयात  किये  गये  इस्पात  की  कीमत  स्वदेशी  इस्पात
 की

 कीमत  से  अधिक  है  ?

 fat  मोहम्मद इमाम
 :  कितनी  शरीक

 जै स्वर्ण  यह  विभिन्न  कोटियों  के  अलग  अलग  @  |  परन्तु
 मोटे

 तौर  पर  यदि  ara  किये  गये  इस्पात  की  कीमत  ६००  रुपये  प्रति  टन  तो  स्वदेशी

 कीमत  १००  AT  १५०  रुपये  कम  होगी ।

 धी  त्यागी
 इस  बात

 को
 ध्यान  में  रखते  हुए  कि  स्वदेशी  इस्पात  का  उत्पादन

 २५
 लाख  टन  बढ़  गया  है  भर  ६  लाख  टन  कम  हो  गया  है  क्या  सरकार

 पुल  मूल्य  का  पुनरीक्षण करने  की  संभावना  पर  विचार  कर  रही

 परिवार  स्वर्ण  नही ं।

 श्री  रघुनाथ  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  भ्रमरी का  कौर  यू०
 के ०

 के

 स्टील  की  कीमतों  में  क्या  ware  है  ।  १००  रुपये  २००  रुपये  का  या  ५०  रुपये  कितने
 का  अन्दर  है  ?

 सरदार  स्वर्ण  यह  मुख्तलिफ  कटरीना  में  मुख्तलिफ  हैं  wie  यह  बतलाना  बड़ा

 कठिन  है  ।
 प्राम  तौर  पर  जो  भी  सप्लायर्स  हैं  वह  इंटरनेशनल  मार्केट  देख  कर  ही  कीमत

 ह

 प्रंग्रेजी  में
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 मकसद  करते  हैं  ।  अब  यह  आखिर  व्यापार  की  बात  है  ale  सभी  देशों  को  पता  है  कि  दूसरे

 देश  से  किस  भाव  पर  स्टील  मिल  सकती  है  कौर  जिस  वह  देने  लगते  हैं  तो  देख  लेते

 यह  तो  एक
 हैं  कि  उसका  फ्री  इतना  होंगा  शर  उससे  कुछ  रियायत  दे  देते

 शायशात्स  का  मामला है  श्र  इस  बारे  में  मैं  कोई एक  पक्का  उत्तर नहीं  दे  सकता  ।

 fat  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निर्धारण  किया  जायेगा  कि  इस्पात  के

 में  जहाजों  के  भाड़े
 पर  कितना

 खर्च  जाता  हैऔर  ओप्रा  इस  इस्पात  को  भारती

 जहाजों  में  लाने  फे  सम्बन्ध  में  में मैं  कोई  कुंवारी  की  गयी  है  i

 सरदार  स्वर्ण  fag:  बरच्छा  यही  है  कि  यह  परिवहन  मंत्रालय  से  पूछा  जाये  ।

 #
 द्वारा  इस्पात  मंगवाया tat  Go  mo  किन  किन  कम्पनियों  या  एजेन्सियों के

 जाता  है  कौर  क्या  इस्पात  का  निर्यात  भी  किया  जाता  है
 ?

 सरदार  स्वर्ण  जहां  तक  प्रश्न  के  प्रथम  भाग  का  सम्बन्ध  यह एक  बहुत

 बड़ा  प्रश्न  है  ।  यदि  अलग  प्रश्न  पूछा  जाये  तो  मैं  जानकारी  इकट्ठी  करने  का  यत्न  करूंगा ॥

 जहां  तक  प्रदान  के  दूसरे  भाग  का  सम्बन्ध  हमने  कुछ  ऐसे  सामान  ar  निर्यात  किया  है

 जो  कि  यहां  फालतू  था

 के tat  कालिका  सिह  aq  विदेशों  से  इस्पात के  ग्रायात  का  कार्यक्रम  वाणिज्य  तथा

 उद्योग  मंत्रालय  के  परामर्श  से  तयार  किया  जाता  है
 ?

 किरदार  cat  यह  वाणिज्य  त  उद्योग  तथा  इसका  उपयोग  करने  वाले  अन्य

 मंत्रालयों  जसे  रेलवे  तथा  सिंचाई  ak  विद्युत  मंत्रालय  के  परामर्श  से  निर्धारित  किया  जाता

 2  |

 uofazr  स्मारक SEATON

 एम |

 श्री  स०  ato
 द्विवेदी :! न्

 यी  इ०  मधुसुदन  राव
 :

 क्या  वैज्ञानिक  अनुसन्धान  ak  सांस्कृतिक-सराय  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  मारेंगे  कि

 स्तरीय  पुरातत्व  मंत्रणा  ays  की  स्थायी  समि  की  सिफारिशों  वे  sao  में

 राज्य  सरकारों  को  कितने  ऐतिहासिक  स्मारक  सौंपे  गये

 क्या  इन  स्मारकों  की  देख  भाल  ate  मरम्मत  के  लिये  के  सरकार का  राज्य

 सरकारों  को  वित्तीय  सहायता  देने  का  विचार  है  ;  शर

 यदि  तो  कुल  व्यय  का  कितने  प्रतिशत  ?

 वैज्ञानिक  अनुसन्धान
 ake  सांस्कृतिक-कार्य  उपमंत्री  स०  सो०  :)

 न्द्रीय  पुरातत्व  सलाहकार  बॉड ने  जिन  ११४५  स्मारकों  को  ग्रसित  घोषित  करने  की

 मूल  अंग्रेजी  में



 २७२  मौखिक  उत्तर  3 x  १६६०

 for  की  उन  में  से  प्रत्  तक  Yow  स्मारकों
 को  अरक्षित  घोषित

 कर
 दिया  गया  है  कौर

 राज्य  सरकारों  से  कहा  गया  है
 कि

 वे  इन  स्मारकों  को  अपने  हाथ  में  ले  लें
 ।

 कुल  खर्च  के  yo%,  से  ज्यादा  नहीं

 श्री  स०  ato  द्विवेदी  :
 मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  बहुत  सी  ऐसी  इमारतें  विभिन्न  राज्यों

 में  है ंजो  पुरातत्व  महत्व  की  हे--प्राकिलौजिकल  एम्पोर्टस  की  है--इस सब  की  जांच  पड़ताल  करने

 के  लिये  क्या  कोई  एजेंसी है  जो  कि  समय  समय  परे  उनकी  जांच  करती  रहे ग्र ौर  उनको  इस  विभाग

 के  संरक्षण  में  लाया  जा  सके  ?  यदि  ऐसा  है  तो  इसकी  जिम्मेदारी  राज्य  सरकार  पर  है  या

 केन्द्रीय  सरकार  पर  है  ?

 डा०  स०  मो०  दास
 :  इसके  लिए  एक  केन्द्रीय  पुरातत्व  मंत्रणा  बोर्ड  है  ।  इस  ats  में

 राज्य  सरकारों  कौर  विश्वविद्यालयों  के  प्रतिनिधि  सम्मिलित  हैं  ।  इस  बोड़  ने  एक  स्थायी  समिति

 स्थापित  की  ait  सकी  अनुमति  के  बिना  हम  किसी  भी  स्मारक  पर  संरक्षण  खत्म

 नहीं  करते  ।  जब  भी  हम  किसी  स्मारक  को  संरक्षण  से  हटाते  तो  यह  काम  उस  स्थायी  समिति

 की  ऋतुमति से  ही  किया  जाता  है
 ।

 faere  महोदय  :  वे  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  जो  भारतीयों  शादी  विदेशों  को  ले  जाई  गई  हैं

 उनके  सम्बन्ध  में  क्या  किया  जा  रहा  है  ?  क्या  उन्हें  प्राप्त  करने  का  काम
 राज्य

 सरकारों  का

 वास्तव  में  वह  wea  यहां  उत्पन्न  नहीं  होता  । sara  केन्द्रीय  सरकारों  का ?

 ya  चिन्तामणि  पाणिग्रहण :  माननीय  उपमंत्री  ने  यह  बताया है  कि  केन्द्रीय  सरकार  इन

 क्यो स्मारकों  के  संरक्षण  पर  कराने  वाले  व्यय  का  ५०  प्रतिशत  तक  भाग  वहन  करेगी  |

 ने  अभी  तक  किसी  भी  राज्य  सरकार  को  Y¢ प्रतिशत  राशि  सदा की  है  ।

 म०  मो०  दास  अभी  तक  इस  शभ्रनुदान  के  लिये  किसी  भी  राज्य  सरकार

 से  कोई  भी  झ्रावेदन  पत्र  नहीं  अया  ।

 श्री  स०  ला०  द्विवेदी  :  क्या  ऐसी  पुरातत्व  महत्व  की  इमारतें  जो  कि  राष्ट्रीय  महत्व

 की  राज्य  सरकारों  के  पसंद  कर  दी  जाएंगी  ae  क्या  इस  बात  की  गारंटी  होगी  किः  उनकी  देख

 भाल  ठीक  तरह से  होगी ?

 flo  Ho  Alo  जी  नहीं  |  अखिल  भारतीय  राष्ट्रीय  महत्व  के  किसी  भी  स्मारक

 को  राज्य  सरकारों  के  सुरूदे  नहीं  किया  गया  है  ।  वास्तव  में  संविधान  कैथरिन  यह  केन्द्रीय  सरका
 र

 का  उतर  दायित्व  है  कि  वह  alae  भारतीय  राष्ट्रीय  महत्व  के  स्मारकों  के  संधारण  तक  संरक्षण  की

 व्यवस्था  स्वयं  करें  |

 ———



 Rez
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 वैज्ञानिक  और  प्रविधि क्र  जाती  की  रेस  संस्था

 ही

 (Cott  रास  कृष्ण  गुप्त :

 श्री  रामेश्वर  टाटिया

 |  सरदार  इकबाल  सिह  :

 1७  é.  श्री  मंतु मदत  रोव  :

 art  सुबोध  संपदा  :

 |  stv  च०  साझी
 :

 नक  राम  नेगी  :
 L att

 क्या  वैज्ञानिक शरत  सम्मान  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  ३०  REKo  के  तारा  कथित

 प्रदान  संख्या  ११४७  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह
 बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  सोच  वैज्ञानिक  कौर  प्राविधिक  जानकारी  की  केन्द्रीय  संस्था

 की  स्थापना  के  बारे  में  डा०  डी०  UFe  कोठारी  की  अध्यक्षता  में  स्थित  की  गई  समिति  की

 सिफारिश  प्राप्त  हो  गई  हें  ;

 यदि  तो  इस
 सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ?

 tiaras  श्तुसस्वान  ake  सास्कृतिक-किये  मंत्री  हुमायूँ  :

 नहीं  ।

 प्रत  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 श्री  राम  कृष्ण  गुप्त  एक  पूर्ववर्ती  set  के  उत्तर  में  माननीय  मंत्री  ने  यह  बताया  था

 कि  एक  प्रश्नावली  तैयार  की  गई  क्या  इसे  परिचालित
 कर  दिया  गया

 कौर  यदि

 तो  किये  ?

 नो  gata  प्रश्ञावलो  परिचालित  कर  दी  गई  है  झीर  दो  संस्थापकों  के

 रिक्त  दोष  सभी  से  उत्तर  भी  प्राप्त  हो  गए  हैं  ।

 fai  तंगामणि  :.  पहले  एक  wave  पर  हमें  बताया  गया  था  कि  यह  केन्द्र  इसलिए

 carla  किया  गया है  ताकि  श्रनसन्धानों  के  परिणाम  सम्बन्धित  संस्थानों  को  उपलब्ध  कराये

 जा  सकें  ।  क्या  सरकार  यह  बता  सकती  है  कि  यह  केन्द्र  कब  तक  स्थापित  किया  जा  सकेगा  ?

 औ  हुमायूँ  कबीर
 :

 माननीय  सदस्य  एक  अनुपूरक  प्रदान
 के  उत्तर  में  मेरे  द्वारा  कैदी  गई

 बात
 का

 उल्लेख  कर  रहेगें  |  परन्तु यदि  वह  इससे  पहले  भ्रनुपूरक  प्रश्न के  उत्तर  को  पढ़ें  तो  उन्हं ह

 ज्ञात  होगा  कि  मैंने  यह  भी  जताया  था  कि  इस  केन्द्र  की  कोई  बहुत  अधिक  जल्दी  नहीं  है  क्योंकि  इसਂ

 सम्बन्ध  में  बहुत  सा  काम  द्वारा  पहले  ही  से  किया  जा  रहा है  ;  इस  समय  इस  सम्बन्ध

 मे ंदो  एजेन्सियों  काम  कर  रही  रूस  एक  में  केन्द्रीय  एजेन्सी है  ।  भ्र मे रिका  में  बहुत  सी

 केन्द्रीयित  एजेन्सियों  ये  दोनों  प्रतिद्वन्दी  एजेन्सियों  हम  कोई  भी  निश्चित  अथवा  म्रितिम

 निर्णय
 करने

 से  पहले  सारी  स्थिति  पर  भ्रमणी  प्रकार  से  विचार  कर  लेना
 चाहते  ह

 ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 इंजीनियरिंग  fausai  का  केन्द्रीय

 श्री  राम  कृष्ण  गीत

 |  सरदार  snare  सिह

 श्री  mraz

 1*८०  ८  श्री  सुबोध  हता

 श्री  रा०  न हि  मापी

 श्री  नह  राम  नगों

 ह  ." 6५  कक०  गोपालन

 क्या  गह-काय  मंत्री  १८  भ्रप्नल  १९६०  के  तकारांत  प्रदान  संस्था  Vist  उदार  के

 सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  इंजीनियरिंग  विशेषज्ञों  का  केन्द्रीय  cats  में  धब्  तक

 कौर  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 treat  मंत्री  (2tt  गो०  ब०  केद्रीय  इंजीनियरिंग  विशेषज्ञ  स्थापित

 करने  की  योजना  समाप्त  कर  दी  गई  है  ।

 fat  राम  कृष्ण
 गुप्त

 :.  एक  पूर्ववर्ती  प्रश्न  के  उत्तर में  माननीय  मंत्री  ने  बताया था  कि

 सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्रालय  ने  इस  योजना  का  समन  नहीं  किया है  ।
 में  जानना  चाहता हूं

 इस  योजना  को  स्वीकार  करने  के  क्या  कारण  थे  ?

 fat  गो०  बने  पन्त :  उस  मंत्रालय  के  केन्द्रीय  इंजीनियरिंग  संगठन  में  पहले  से  ४३४

 पदाधिकारी  हैं  ।  उन  में  से  जल  विंग  में  १४३  प्रथम  श्रेणीਂ  के  पदाधिकारी हैं  कौर  विद्या  डबिंग

 में  eo  प्रथम  श्रेणी  के  पदाधिकारी हैं  ।  इसके  ग्र ति रिक्त  द्वितीय  श्रेणी  के  ११३  पदाधिक गी

 जल  चिंग  मे  ate  ८१  पदाधिकारी  विद्युत  विंग  में  हैं  ।  उस  मंत्रालय  का  यह  विचार है  कि  यदि

 पूलਂ  बना  दिया  गया  तो  वह  सन्तोषजनक  ढंग  से  काम  न  कर  सकेगा  क्योंकि  जिन  इंजीनियरों  को

 इस  में  समेकित  किया  जायगा  उन  का  राज्यों  में  भी  स्थायी  पदों  पर

 कार  रहेगा  वे  अरपन  राज्यों  में  विभिन्न  वेतन  क्रमों  के  अनसार  वेतन  प्रात करते  रहेंगे  शौर  केन्द्र

 को  उसको  सेवायें  केवल  उतनी  हो  अवधि  के  लिये  उपलब्ध  हो  सकेंगी  जितने  सभ्य  तक  राज्य

 सरकारों  को  उसकी  आवश्यकता  .  न  होगी  ।  इसीलिये  उक्त  विभिन्न  बातों  पर  विचार  करने  के

 उपरान्त  इस  मजाल यप  ने  यही  निर्णय  किया  है  कि  इस  प्रकार  का  बनाने  से  कोई  विद्वेष

 लभ  न  होगा  |

 श्री  नाथ  पाई  TH  स-ताह  समाचार-पत्रों  में  यह  समाचार  प्रकाशित  हुमा  था

 हिमालय  सीमान्त  क्षेत्रों  में  संचार  व्यवस्था  के  विकासਂ  के  लिये  इंजीनियरों  का  एक  कौर

 बनाया  जा  रहा है
 ।  वह  एक  अलग  होगा  अथवा  कया  इस  के  लिये  इंजीनियर

 पहले  के  पुल  '  से  लिए  जायेंगे ?

 fat  to  ब०  पर्त
 :

 मैं  नहीं  कह  सकता  कि  इस  सम्बन्ध  में  भी  शब्द  का  प्रयोग  किया

 गया  परन्तु  यह  सच  है  कि  सीमान्त  क्षेत्रों  में  तयार

 ही
 रहो  सड़कों  की  देख  भाल  के  लिये

 इन्ही
 नियर  नियुक्त  किए  गए हैं  भर वे  म  कर  रहे  हैं  ।

 वहां  मर
 काम

 मूल  पर ग्रेजी  में
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 तंगामणि  क्या  यह  संच  नहीं  है  कि  सिचाई  ate  विद्युत  मंत्रालय के  पास  ऐसे

 बहुत से  विशेषज्ञ  इंजीनियर  हैं  जिन्हें  सड़क  निर्माण के  सम्बन्ध  में  पर्याप्त  अनुभव  प्राप्त है  ?
 यदि

 तो  फिर  नये  अ्रादमी  क्यों  भरती  किए  गए  हं
 ?

 गो०  ब्०  पन्त  विशेषज्ञ  झपने  झपने  काम  में  व्यस्त  हैं ।

 प्रिय  महोदय  :  अलग  बनाने  के  सम्बन्ध में  जो
 योजना

 उसे  छोड़  दिया

 गया

 तंगामणि  यह  at  बड़ी  शरद  भत  सी  बात  है  कि  यह  योजना  केवल  इस  लिए  छोड़  दी

 गई  है  कि  एक  मंत्रालय इस  योजना  से  सहमत  नही ं।
 वास्तव  में  इस  योजना  को  एक  अलग  योजना

 के  रूप  में  चालू  करना  चाहिये  क्योंकि  इस  से  विभिन्न  परियोजनाओं  में  सहायता  मिल  सकती

 । हे

 fat  Wo  ब०  wa:  ये इंजीनियर  वास्तव  में
 केन्द्रीय

 जल॑  तथा
 विद्युत्  आयोग

 के
 भ्रन्तर्गत

 wd  हैं  |

 केन्द्रीय  ama  छेको

 ्

 श्री  रोममेद्वर  टाटिया

 थी  कृष्ण  गप्त

 T*52.<  थी  प्र् ०  म०  तारिक

 सरदार  इकबाल  सिह

 थ्री  दी०  कह  शर्मा

 क्या  प्रतिक्षा  मंत्री  २  go Harel के  तारांकित  प्रदान  संख्या  ६०४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध

 में  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  केन्द्रीय  श्रीपुर  देवकी  में  सामान  की  स्थानीय

 रूप से  की  गई  खरीद में  अनियमितताओं  के  सम्बन्ध में  विशेष  पुलिस  संस्थान  द्वारा  की  जाने  वाली

 ara  मैंगो  प्रगति  हुई  है
 ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  रघुरामेया  )  यह  मामला  विशेष  पुलिस  संस्थापन  के  हाथ  में

 हैं  ।

 इस  सम्बन्ध  में
 में  यह  भी  बता  देना चाहता  हूं  कि

 इस  सम्बन्ध  में  विद्वेष  पुलिस  संस्थापन  की

 रिपोर्टे  पर  सरकार  द्वारा  अच्छी  प्रकार  से  विचार  कर  लिया  गया  है  और  इस  की  सिफ़ारिशों

 स्वीकार कर  ली  गई  हें  ।

 श्री  टांटिया  ara  को  हमें  fg  बताया  गया  था  कि  यह  मामला  विशेष  पुलिस

 संस्थापन  को  सौंप  दिया  गया  था  ।  अब  पांच  महीने गूजर  गये  परन्तु  फिर  भी  मामला

 बचा रा धीन  है  |  इध्म  अरब  प्रौढ़  कितना  way  लगेंगी ?

 श्री  रघु राम या
 :

 मेंने  बताया  है  कि  सरकार  ने  सिफारिश
 स्वीकार

 कर  ली  विशेष

 ही  कर  रहा  है  ।

 सिन  re
 पुलिस  संस्थापन  अपर  गुसार  ग्र भि योग  चलाने  के

 लिये  सरिस्का  शिवराज

 मूल  अंग्रेजी  में

 688(Ai)



 २७६
 मौखिक  उतर  गुबार  दे  अगस्त  १६६०

 रामेश्वर  क्या  विशेष  पुलिस  संस्थापन  ने  इस  बात  का  से  केत  दिया  है

 कि  कितनी  राशि  की  गड़बड़  हुई  है

 श्री  रवुरामया  जैसा  कि  इत  पहिले  बताया  इस  प्रशन  का  सम्बन्ध  स्थानीय  खरीद  में

 अनियमिनताग्रों से  हे  मौर  यह प्रशन  लगभग  ७६,०००  रुपयों  के  उन  बिलों  से  पेदा  जो  कि

 सम्बन्धित  पदाधिकारियों  के  सामने  पेश  किये  गये  थे  ।  परन्तु  गबन  की  गई  राशि  इतनी  नहीं  है  ।

 इसी  सम्बन्ध में  विशेष  पुलिस  संस्थापन  ने
 जांच

 की
 थी  शौर  उसे  agers  कि  कुछ  राशि का

 गीत  gars  |

 ब्याज  महोदय  द  कश  fatty  पुलिस  संस्थापन  ने  उस  राशि  का  निर्धारण  किया  है  ?

 part  रघु राम या  नहीं  ।

 स०  मो०  बनर्जी  ३  मकाउ  को  हमें  यंह  बताया  गया  था  कि  विशेष  पु  नस  संस्थापन  की

 रिपो  फरवरी  में  प्राप्त  हो  गई  थी  ।  अब  माननीय  मंत्री  ने  यह  भी  बताया  है  कि  पुलिस  द्वारा

 कुछ  एक  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  मुकदमे  दार  किये  जा  रह ेहैं  ।  क्योंकि  इस  मामले  का  सम्बन्ध

 स्थानीय  वस्तु प्र ों से  इस  लिये  हम  यह  पूछना  चाहते  हैं  कि  क्या  इस  म  कोई  share भी  द्रुतगति

 है  प्रौढ़  यदि  है  तो  कया  उनके  विरुद्व  विद्वेष  पुलिस  संस्थापन  दारा  जांच  की  जा  रही  है
 ?

 pat  रघु रामे या  हां

 माउंट  ज  च्प्ल-कदह  का  प्रशिक्षण

 +

 सवाल  प्रभाकरਂ

 |  श्र
 वैसे Yo  नायर

 2.4  थी  भ्र०  क०  गोपालन

 at  नारायणन  कुट्ट  मेनन
 :

 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 श्रोलिम्पिक  खेलों  के  खिलाड़ियों  को  प्रशिक्षण  देने के  लिये  माउंट  ma  में

 क्या  व्यवस्था की  गई  है

 इस  प्रशिक्षण  में  कितने  खिलाड़ी  भाग ले  रहे  हैं  ;

 सरकार  इन  खिलाड़ियों  को  an  सुविधायें दे  रही  है
 ?

 शिक्षा  मंत्री  शिमाली )  से  विवरण  सभा-पटेल  पर  रख

 विवरण

 माउंट  org  में  प्रशिक्षण  शिविर  का  आयोजन  शभ्रव्यवसायिक  खिलाड़ी  संघ

 योर  fea  ने  किया  राजस्थान  राज्य  खेल  परिषद्  ने  प्रशिक्षण  ate

 निवास
 की  सुविधाएं  प्रदान  कीं  ।  राजकुमारी खेल  प्रशिक्षण  योजना  श्र  रेलवे  खेल  नियन्त्रण

 मंडल
 से  साज-सामान प्राप्त  किया गया  था  ।  कुदने के  मानकों

 निमि
 की  तरह

 बहुत  भारी  सामान  स्थानीय  रूप  से  प्राप्त  किया  गया  था  |  खिलाड़ियों वे  +  प्रशिक्षण  के

 em,

 मूल  अग्रेजी  में
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 लिए  ५  भारतीय  शिक्षक  लगाये  गये  जिनमें  राजकुमारी  खेल  प्रशिक्षण  योजना  भेजें

 गए  चार  प्रशिक्षक  भी  शामिल  हैं  शिविर  में  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  एक  अमरीकी  प्रशिक्षक

 भी  लगाया गया

 चुनाव  परीक्षणों  से  पहिले  प्रशिक्षण के  लिए  २७  खिलाड़ी  अस्थायी  रूप  से

 चूने  गये  थे  ।

 चूंकि  शिविर  का  आयोजन  व्यवसायिक  खिलाड़ी  संघ  एथलेटिक

 ने  किया  इसलिए  सरकार  द्वारा  ख़िलाड़ियों  को  सुविधाएं  देने  का  प्रशन  ही

 नहीं  उठता  था  ।  फिर  भी  सरकार  ने  शिविर  पर  प्रेतुमोदित  खर्च  ७५  प्रतिशत  के

 बर  भ्र नू दान  देना  स्वीकार  कर  लिया  है  ।  शिविर  का लेखा  प्राप्त  होने  पर  अनुदान  कीं  ठीक

 रकम  का  निर्णय  किया  जाएगा

 st  नवल  प्रभाकर  :  इस  विवरण  को  देखने  से  ज्ञात  होता  है  कि  एक  प्रशिक्षक  श्रे मरी की

 लगाया  गया  zt  वह  किस  की  ait  से  लगाया  गया  है  ?

 डा०  का०  ला०  श्रीमाली  राजकुमारी कोचिंग  स्कीम  की  प्रो  से  ।

 ग्या थी  नवल  प्रभाकर  :  sa  शिविर  में  कितने  व्यक्तियों  को  प्रशिक्षित  किया

 डा०  का०  ला०  श्रीमाली  :  पूरी  रिपोर्ट प्रभी  हमारे  पास  नहीं  भाई  है  माननीय

 सदस्य  नोटिस  तो  मैं  यह  सूचना  उन  को  दे  लेकिन  २७  में  से  ३  महिलायें थीं  ।

 उन  को  माउंट  ara  की  ट्रेनिंग  के  लिए  सिलेक्ट  किया  था  ।  लेकिन  सही  नम्बर  कितना

 यह  नोटिस  मिलने  पर  बता  दूंगा  |

 गश्त wo
 wo

 गोपालन
 :

 विवरण  में  यह  बताया  गया  है
 कि

 चुनाव  के  लिये  किये

 गये  zea  से  पहिले  २७  खिलाड़ियों  को  भ्र स्थाई  रूप  से  चुना  गया  था  मैं

 यह  जानना  चाहता  हूं  कि  चुनाव  के  लिये  कहां  किए  गये  थे  कौर  इन  २७  व्यक्तियों

 को  अस्थाई  रूप  से  किसने  चना
 ?

 का०  ला०  सोमाली  :  एमेच्योर  एथलेटिक  फेडरेशन  ही  चुनाव  के  लिये

 att  है  झ्र  भी  उसी  के  द्वारा  किए  जाते  हैं  ।

 वें०  प०
 क्या  सरकार  का  ध्यान इस  प्रेस  रिपोर्ट  तथा  श्री  पर्दीवाला

 जो  कि  भारत  के  एक  अत्यन्त  प्रतिष्ठित  खेल  प्रशिक्षक  की  इस  रिपोर्ट  की  are  श्रीकृष्ण

 किया  गया  है  कि  अन्तिम  प्रशिक्षण  के  समय  art  उचित  प्रकार  से  नहीं  बनाए  गए

 इसके  अतिरिक्त  उन्हें  जी  भोजन  दिया  गया  था  वह  aga  घटिया  दर्जे  का  क्या

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही  की

 का०  ला०  श्रीमाली  :  इस  सम्बन्ध में  सरकार  कुछ  भी  नहीं  कर  क्योंकि

 इसकी  व्यवस्था  फेडरेशन  द्वारा  की  जाती  है  ak  प्रत्येक  बात  की  ध्यान  रखने  की

 जिम्मेवारी  उन्हीं  की  है  ।  इस  प्रकार  के  प्रविधिक  मामलों  का  ध्यान  रखना  सरकार  का  काम

 नहीं है  ।

 fet  दें
 प०

 विवरण  से  यह  ज्ञात  होता  है  खर्च  की  मंजूर  राशि  में

 से  WX %
 राशि

 सरकार  दे  रही  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  इस  प्रकार  के  कैम्पों  के

 tia  अंग्रेजी  i

 ल
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 चलाने  में  सरकार  कितना  नियंत्रण  रखती है  ताकि  उन  प्रतियोगियों  को  उचित  श्रवसर  प्रदान

 किया  जा  सके  जिन्हें  रॉम  भेजा  जा  रहा

 डा०  का०  Mo  श्रीमाली
 :  सरकार  इसके  खर्चे  के

 सम्बन्ध  में  निश्चित  रूप  रिपोर्ट

 मांगेंगी  .  .  .  ने  इसके  लिए  way  तंक  अनुदान  नहीं  दिया
 ।  सरकार

 ने  तो  केवल  सिद्धांत  के  रूप  में  oY  अनुदान देना  स्वीकार  किया  उस  फेडरेशन  से  एक

 रिपोर्ट  मांगी  यदि  सरकार  को  यह  तसल्ली  हो  गई  कि  धन  राशि  का  उचित  रूप

 से  प्रयोग  किया  गया  है  तभी  सरकार  अनुदान  देगी  परन्तु  मेरा  यह  mama है  कि  माननीय

 सदस्य  इस  बात  पर  जोर  नहीं  देंगे  कि  सरकार  फेडरेशन  के  आन्तरिक  प्राविधिक  मामलों

 का  भी  ध्यान  यदि  सरकार  यह  काम  भी  करने  लगे  उससे  फेडरेशन  स्वायत्त

 प्राधिकार  ही  समाप्त  हो  जायेगा  ।

 श्री  दें  प०  नहीं  मेरा यह  मतलब  नहीं

 डा०  का०  ला०  श्रीमाली  इस  प्रकार  की  फेडरेशन  एक  निश्चित  ढंग  से  कम

 करती है  प्रौढ़  सरकार  को  उस  के  स्वायत  अधिकार  को  मानना  पड़ता  है  ।  सरकार

 उस  के  दिन  प्रतिदिन  फे  मामले  में  हस्तक्षेप  नहीं  कर  सकती  कौर
 न  ही  वह  ऐसा

 करेगी

 श्री  वें०  Go  नायर  :  यह  एकਂ  wert  महत्वपूर्ण  विषय है  क्योंकि  जब  भी  इस  देश

 में  श्रोलम्पिक  खेलों  में  भाग  लेने  के  लिए  खिलाड़ी  भेजे  जाते  हैं  at  उनमें  हमारे  देश  की

 प्रतिष्ठा  का  प्रश्न  निहित  होता  है  ।  mare  विश्वस्त  सूत्रों  से  यह  ज्ञात  gat  है  कि  प्रशिक्षण

 कम्प  प्रारम्भ  होने  के  बाद  श्रोलम्पिक  प्रशिक्षण  के  लिए  प्रशिक्षार्थिणों  को  उचित  प्रकार  की

 सुविधाएं  नहीं  प्रदान  की  गई  थीं  ।  म॑  तो  केवल  यहीं  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  का

 ध्यान  इस  की  जोर  आकृष्ट  किया  गया है  ;  शर  यदि  ar  प्रशिक्षार्थियों  को  उत्तम  प्रकार

 का  प्रशिक्षण  प्रदान  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई

 का०  ला०  श्रोमालों  :  माननीय  सदस्य  को  ज्ञात है  कि  सरकार ने  इस

 प्रयोजन  के  लिए  एक  खेल  परिषद्  काउंसिल )  नियुक्त  की  है  ।  उस  परिषद  में  देश

 वे  प्रतिष्ठित  खेल  विशेषज्ञ  सम्मिलित  हैं  ।  अनुदान  सम्बन्धी  सिफारिश  करने  सेਂ  पहले  वह

 परिषद्  प्रत्येक  झ्रावेदन-पत्र  के  गू.णावगुणों  पर  भ्रमणी  प्रकार  से  विचार  कर  लेती  है  ।  way

 प्रकार  से  विचार  करने  के  उपरान्त  ही  ag  अनुदान  &  लिए  सिफ़ारिश  करती  है
 ।  वहू

 सरकार  इस  के  अतिरिक्त  ate  कुछ  नहीं  कर  सकती  ।  आखिर  कुछ  जिम्मेवारी  फैडरेशन

 की  अपनी  भी  तो  सरकार  के  लिए
 यह

 सम्भव  नहीं  कि
 वह

 इन  सभी  मामलों  की

 चिन्ता  करती

 लुब्रिकेंट्स का  निर्माण

 +

 श्रीमती  इला  पालचौघरी

 [et  जीन  प्वन्द््न

 1८३.  ot  गाड़ी  :

 श्री  सुगन्धि

 क्या
 खान  कौर  हरमन  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  में  लुब्रिकेंट्स  के  निर्माण  a  लियें

 कारखाना  स्थापित  करने  का  एक  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ;
 नन  नन

 मूल  stat  में
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 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है

 क्या  इस  संयंत्र  की  स्थापना  में  सहयोग  देने  के  लिये  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुये

 कौर

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 पक्षपात  खान  कौर  मंत्री  स्वर्ण  fag  )  fat

 )  प्रारम्भ  में  इस  योजना  की  आधिक
 पर

 ate  अधिक  विचार  करने  पे

 लिए  एक  विस्तृत  परियोजना  प्रतिवेदन  प्राप्त  करना  होंगा

 जी

 ब्यौरों  पर  शहरी  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 1  श्रीमती  इला  पालचौघरी  विदेशों  से  मंगवाएं  जाने  वाले  लब्रिकंट्स  पर  प्रतिवर्ष

 कितनी  राशि  खर्च  की  जाती  है
 ?

 र  fag:  मुझे  इस  प्रश्न
 के

 लिए  पूर्वसूचना  की  आवश्यकता
 है  क्योंकि

 आयात  तथा  उसकी  कीमत  का  प्रदान  इस  प्रश्न  के  अझ्रग्तगत  नहीं  परन्तु में  इस  बात  कौ

 श्र
 संकेत  कर  देना  चाहता  हूं  कि  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  पे  अंत  तक  कुल  हमें ४

 लाख
 टन

 लब्रिकेट्स  की  अ्रावस्यकता  होगी  |

 श्रीमती इला  पालचौघरी  तटीय  पंचवर्षीय योजना  के  प्रारूप  में  इस  प्रकार  की

 कोई  योजना  सम्मिलित  ही  नहीं  क्या  योजना  war  इसे  तटीय  पंचवर्षीय  योजना

 में  सम्मिलित  करने  का  विचार  रखती

 स्वर्ण  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  माननीय  सदस्या  इन  बातों  का  उल्लेख

 उस  समय  करे  जिस  समय  सभा  में  तटीय  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारूप  पर  चर्चा  की  जायेंगी

 श्री  जीन  चन्द्र  नया  इस  कारखाने फे  स्थान  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  कर  लिया  गया  है
 ?

 सरदार  स्वर्ण  सिह  :  जी  नही ं।
 जेसा कि  मैंने  पहले  बताया  है  जिस  के  सम्बन्ध में

 omit  तक  विचार  किया  जा  रहा

 श्रीमती रेणु  क्या  यह  कारखाना  सरकारी  क्षेत्र  में  कायम  होने  वाले  बरौनी

 कारखाने
 के  एक  भाग  के  रूप  में  होगा  कौर

 क्या  यह  सहयोग  प्राविधिक  में  होगा  भ्रमणा  पूंजी

 के  क्षेत्र में  ?

 सरदार स्वर्ण  इस  सम्बन्ध  में  थान  किया जा  रहा है  कि  कम  चिकनाहट का  एक

 लाख  टन  लुब्रिकेंटिंग  जैसा  कि  एकतल  स्टीम  सिलेंडर  art  तथा  श्राम  मशीनरी

 के
 उत्पादन

 के
 कार्यक्र  को  बरौनी  के  उत्पादन  कार्यक्रम  में  ही  सम्मिलित कर  दिया

 जिस  लुब्रिकेंट कारखाने  के  सम्बन्ध  में  यह  प्रश्न  पुछा  गया  वह  एक  ert  परियोजना

 हेट्रो  वह  कारखाना  बरौनी  के  एक  भाग  के  रूप  में  नहीं  होंगा  ।

 श्रीमती रेणु  चक्रवर्ती  ।  क्या  यह  कारखाना  गैर-सरकारी  क्षेत्र
 में

 fear

 जायेगा  कौर  इसके  लिये  ana  कहां  से  प्राप्त  किए
 eee

 मूल  अंग्रेजी  में
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 सरदार  स्वर्ण  सिह  :  इस  सम्बन्ध में  में  भ्र पनी राय  स्पष्ट  रूप  से  नहीं  बता  सकता

 क्योंकि  अभी  तक  इस  विषय  में  बात  चीत  हो  रही  है  कौर  योजना  प्रतिवेदन  कभी  तक  तेयार  नहीं

 gat है  afar  निर्णय  इस  बात  पर  निर्भर  करता  है  कि  इसके  लिये  देश  ake  विदेश से  कितने

 संसाधन प्राप्त  हो  सकेंगे  ।

 fat  दामानी  :  यह  परियोजना  सरकारी  क्षेत्र  में  होगी  या  कि  गैर-सरकारी  क्षेत्र

 में

 स्वर्ण  मेंने  इसी
 प्रश्न

 का  भ्र भी  ait  उत्तर  दिया  है
 |

 महोदय :  में  समझता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  यह  कहना  चाहते  हैं  कि  यह  मामला

 wit  तक  विचाराधीन  है  प्लोर  इस  सम्बन्ध में  प्रभी  तक  निर्णय  नहीं  किया  गया  है  कि  कया  ag

 सरकारी  क्षेत्र  में  हो  या  गैर-सरकारी में  ।  में  यह  समझता हूं
 कि  माननीय  मंत्री

 ने  श्रीमती

 चक्रवर्ती  के  उत्तर  में  यही  बात  बताई

 स्वर्ण  जी  फिलहाल यही  स्थिति है

 खनिजों का  ध्भिशोषन

 1८४.  श्री  वाडिया
 :

 क्या  खान  कौर  इंजन  मंत्री  ७  १६६० के  तारांकित

 प्रदान  संख्या  १३२६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 खनिज  afar  समिति की  प्रस्थापनाश्रों  पर  कहां तक  विचार किया  जा  चका

 है  ;

 क्या  किन्हीं  सिफारिशों  पर  कोई  किया  गया  है

 )  यदि  तो
 विलम्ब

 के  कारण हैं

 क्या  समिति  ने  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  के  लिये  कुछ  लक्ष्यों की  सिफारिश  की

 है  पी  भ्र ौर

 (#)  यदि  तोक्यो  मंत्रालय  की  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  का  प्रारूप  तैयार  करते  समय

 उन्हें  ध्यान  में  रखा  गया है  ?

 खनिज खानी  इंजन  मंत्री  स्वरण
 से

 शोधन  समिति  खनिज  सलाहकार बोर्ड  की  एक  उप-समिति  इसलिये इस  समिति  की  सिफारिशों

 पर
 निर्णय  तब  किया  जायेगा जब  बो  अपनी  आठवीं  बैठक  जो  राज  भपाल  में  हो  रही  है

 इस  रिपोर्ट  पर  विचार कर  लेगा

 ate  (=)  जी  हां  ।

 fat  तंगा मणि :  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  खनिज  सलाहकार  बोड़े का  उल्लेख  किया

 जिसकी बैठक  श्राज  भूपाल में  हो  रही  क्या  मैं  जान  सकता  हैं  कि  इसके  सदस्यों  को  रिपोर्ट  पेश

 की
 गई  है

 ?

 स्वर्ण  सिह  :  मेरा  विचार  है  कि  waar  पेश  की  गई  होगी  किन्तु इस  सम्बन्ध  में

 में  निश्चित  रूप  से  कुछ  नहीं  कह  सकता
 ह

 मल  भ्रंग्रेजी में में

 tBeneficiation
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 नसीहत  :  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में  क्रोमाइट-अयस्क के  झभिशोधन  कार्यक्रम

 की  सिफारिश की  गई  थी  इसमें इस  बात  का  उल्लेख था  oe

 में
 उत्तम  किस्म  के  वयस्कों के  निक्षेप बहुत  थोड़े  इसलिये  भारतीय  खान  कार्यालय

 को  राष्ट्रीय  धातवीय  प्रयोगशाला  के  सहयोग  भारत  के
 विभिन्न  भागों  में

 मिलने  वाले  किस्म  के  वयस्कों  के  झभिवोधन  सम्बन्धी  अनुसंधान

 का  काम  प्रारम्भ  करना  चाहिये  |

 इसे  देखते हुए  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  देश  के  विभिन्न  भागों  में  क्रोमाइट  वयस्कों  के

 ae  के  लिये  पग  उठाये  जायेंगे
 ?

 स्वर्ण  सिह
 :  मेरा  ख्याल है  कि  यह  प्रश्न  मुख्य  प्रदान

 से  उत्पन्न नहीं  होता

 दूसरे  यह  कार्यवाही  के
 लिये  सुझाव  है

 ।

 तंगा मणि  कया  मैं
 जान  सकता  हुं  कि  क्या  सरकार  को  पता  है  कि  जमशेदपुर  की

 राष्ट्रीय  wade  प्रयोगशाला  में  मैंगनीज  के
 श्रमिशोधन  के  सम्बन्ध  में  श्रनुसन्घान  हो  रहा  है  ?

 यदि
 तो  इस  wera  से  क्या  लाभ  उठाया जा  रहा  है

 ?

 सरदार  स्वर्ण  मुझे  पूरी  जानकारी  तो  नहीं  है  eg  मोटे  रूप  मैं  यह  कह  सकता

 हूं  कि  वहां  पर  इस  महत्वपूर्ण  पहलू के  सम्बन्ध में  अनुसन्धान  करने का  कार्य  हाथ  में  लिया  गया

 मुझे  पूर्ण  wen  है  कि  इस  भ्रनुसन्धान के  फलस्वरूप  देश  को  लाभ  होगा  मैं  केवल  यही

 कह  सकता हूं  ।

 पत्नी  अमजद  इस  समय  ११.५५  बजे  हैं  ।  में  निवेदन  करना  चाहता

 हू ंकि
 seq  संख्या  €३  को  जिसमें  सारी

 सभा  की  समान  रुप  से  रुचि
 लिया  wa  लोक

 प्रतिनिधित्व  अधिनियम  की  घारा  १२३  के  भ्रन्तगंत  विधि  मंत्रालय  को  कुछ  विशेष  वर्गों  के  लोगों

 की  श्रेणियां  निर्धारित  करनी  थीं  यह  कार्य  अभी तक  नहीं  किया  गया  |

 fora  महोदय
 :  श्री

 श्री  नसीहत :  प्रशन  संख्या  ८४
 के

 भाग  कौर  (=)  में  यह  पूछा  गया

 हैकि  क्या  समिति
 ने  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना

 के  लिये कुछ
 लक्ष्य  निर्धारित  करने  की  सिफारिश

 की  है  प्रौढ़ क्या  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  का  प्रारूप  तैयार  करते  समय  इस  बात  का  ध्यान  रखा

 थ  इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  तीसरी  योजना  में  arse  wae  के

 अभियोजन  की  व्यवस्था की  गई  है  ?

 स्वर्ण  सिह  :  तीसरी  योजना का  प्रारूप  सदस्य  महोदय के  पास  वह  उसका

 अध्ययन
 कर  सकते हैं

 यदि
 वह  कोई  सुझाव देना  चाहें  तो  वह  मुझे  दे  सकते  हैं  सभा  में

 जब इस  पर  चर्चा की  जायेगी तो  अरपना  विचार
 प्रकट

 कर
 सकते  हैं

 ।

 मूल  भ्र ग्रेजी
 में
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 ८५.
 थी  राम  कृष्ण  गुप्त

 :

 हरिश्चन्द्र माथुर  :

 गृह-कार्य  मंत्री
 यह  बताने की  कृपा

 करेंगे
 कि  :

 ं

 उच्च न्यायालय
 के

 ariel  के
 कितने  रिक्त  स्थान  कितने  समय  से  पड़े हुए

 2

 १६६०,  १९६१  कौर
 cas  में  कितने  न्यायाधीश  अवकाश

 प्राप्त  करने  वाले  हैं  ;

 इन  रिक्त  स्थानों
 की  (१)  जल्दी  तथा  (२)  राज्य  के  बाहर  से  भरने  के  लिये  क्या

 कार्यवाही  की  जा  at
 कौर

 उच्च न्यायालय  के  न्यायाधीशों
 के

 रूप  में
 नियुक्ति  के  लिये  उपयुक्त  समझे  जाने  वाले

 व्यक्तियों की  प्रतीत  भारतीय  सूची  तैयार  करने  के  बारे  में  क्या  प्रगति हुई  है  ?

 गृह-कार्य मंत्री  गो०
 ब०  :

 इस  समय  इलाहाबाद  उच्च
 न्यायालय  में

 न्यायाधीशों  के  दो  स्थायी  स्थान  खाली  एक  १३  geeoe से  कौर  दूसरा  २७

 REKo  में  यह  भी  बताना  चाहता  हूं  कि  उड़ीसा  की  पदालि  के  एक  स्थायी  स्थान को  भी

 खाली  रखने का  निश्चय  किया  गया  है  तथा  तीन  अन्य  पदों पर  तक  नियुक्तियां नहीं  की

 गयीं  कभी  तक  उन  पदों  के  लिये  हमारे  पास  प्रस्ताव नहीं  ह

 PEKo  के  शेष  भाग  १९६१  कौर  ZERR  में  ¥, X19  प्रौढ़

 ara  अपने  पदो  से  निवृत्त  हो  रहे  हैं

 स्थायी  आदेशों  के  राज्य  सरकारों के  लिये  ag  आवश्यक है  कि  वे  किसी

 स्थायी पद  के  रिक्त  होने से  तीन  महीने पहले  तक  उस  स्थान  की  के  लिये  कि  प्रस्थापनाएं

 भेज  दें  ।
 ~

 राज्यों  ने  भारत  सरकार की  इस  नीति  को  स्वीकार  कर  लिया  है  कि  उच्च  न्यायालयों में

 पदों
 पर  बाहर  के  राज्यो ंके

 लोग  नियुक्त  किये
 जाने  चाहियें  शौर  परिस्थितियों के  अनुसार

 धौर  सम्बन्धित  प्राधिकारियों की  सहमति  से  ऐसी  नियुक्तियां  की  जाती हैं

 उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  के  रूप  में  नियुक्ति  के
 लिये  उपयुक्त  समझे  जाने

 वाले  व्यक्तियों  की  तालिकायें  निम्नलिखित  राज्यों  से  प्राप्त हुई

 )  rey  प्रदेश

 जम्मू  भोर  काश्मीर

 2 2  मध्य  प्रदेश

 है  मद्रास

 राजस्थान

 पश्चिम  बंगाल

 मूल  धंग्रेजी में में
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 €  |

 शेष  राज्यों  से  तालिबानों  के  प्राप्त  होने  की  प्रतीक्षा की  था  रही

 राम  कृष्ण  गुप्त  क्या  मैं  जान  सकता  हं  कि  ga  जितने  eat  न्यायाधीश

 नियुक्त  किये गये  हैं
 उनमें  से  कितने  व्यक्ति  (  Bar)  से  लिये  गये एवं

 इस  सम्बन्ध

 में  सामान्य  प्रथा  क्या

 fat  mo  ब०  इस  सम्बन्ध में  पहल  राज्य  सरकारों के  हाथ  में  होती  है

 बेपातो  के  अथवा  न्यायिक  सेवा  के  लोगों के  सम्बन्ध  में
 पाओ दि दि  है  प्रस्थापनाएं  भ्रेजती  हैं  ।

 poems  महोदय :  प्रशन  काल  समाप्त  हो  गया है  ।

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 दिक्षा  का  केन्द्रीय  मंत्रणा  बों

 च 1*८६, श्री प्र० चं० बर्द्ा श श्री  प्र०  चं०  छह  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  दिक्षा  के  केन्द्रीय  मंत्रणा  ats  की  बेसिक  शिक्षा  सम्बन्धी

 स्थायी  समिति  ने  यह  सिफारिश  की  है  कि  श्रनिवाये  प्राथमिक  शिक्षा  कार्यक्रम  के  श्रत्तगत  स्थापित

 किये  जाने  वाले  नये  स्कूल  केवल  बेसिक  प्रणाली  के  ही  होने  चाहिएं  ;  पौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  किये  गये  हैं
 ?

 satura  wt
 जानकारी  वाला  एक  विवरण शिक्षा  मंत्री  का०  ला०  पला गाला  ह  ee de he

 सभा-पटल  पर  रखा  जाता

 विवरण

 समिति  ने  सिफारिश  की  है  कि  afar  प्राथमिक  शिक्षा  कार्यक्रम के  सम्बन्ध  में

 जितने  नये  स्कूल  खोले  वे  जहां  तक  हो  सके  बेसिक  प्रणाली  के  ही  होने  चाहिएं  ।

 इस  सिफारिश  को  स्वीकार कर  लिया  गया  किन्तु  प्रशिक्षण

 प्राप्त  शिक्षकों  को  प्राप्त  करने  की  व्यवहारिक  कठिनाइयों  को  देखते  शुरू  शुरू  में  कुछ  स्कूल

 पुरानी  किस्म  के  हो  सकते  किन्तु  सभी  प्राथमिक स्कूलों  को  PeRX—-EE FT Tet Teer से  पहले  पहले

 बेसिक  स्कूलों  में  बदलने  का  विचार
 ee  een

 श६  प्रंग्रेजी  में
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 कनाड़ा  की  फर्म से  फालतू  पुर्जों  की  खरीद

 ara

 श्री  राम  कृष्ण गुप्त

 सरदार  इकबाल  fag
 1८७.

 थी  सूप कार

 श्री  भक्त  मदान

 थी  मुरारका

 बया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 यह  सच  है  कि  सरकार  ने  सेना  की  मशीन  से  चलने  वाली  गाड़ियों  कै

 लिये  पुर्जों  की  सप्लाई  के  हेतु  कनाडा  की  एक  फर्म  के  साथ  किये  गये  सोदे
 की

 जांच
 करने

 के

 fat  कैबिनेट  श्री  aga  की  ae  में  एक  जांच  समिति  बनाई

 यदि  तो  उसके  निर्देश  पद  क्या  हैं  ;  कौर

 प्रतिवेदन  कब  प्रस्तुत  किया  जायेगा  ।

 उपमंत्री  को ०  रघु रामे या )  :
 जी

 समिति  को  दिये  गये  निर्देशों  की  जानकारी  देने  वाला  एक  विवरण  सभा-पटल

 पर  रखा  जाता

 अनुमान  है  कि  अपना  प्रतिवेदन
 दो  महीने  के  wae दे  देगी  ।

 विवरण

 समिति  को  निम्नलिखित  निर्देश  दिये  गये

 फर्म  के  साथ  बिना  टैंडर  मांगे  करने  के  औचित्य  की  जांच  ;

 इस  बात  की  जांच  करना  कि  एक  ही  कम्पनी  से  बातचीत  करके  ठेका  करने

 में  जो  ऊंची  कीमतों  का  खतरा  रहता  है  क्या  उससे  सरकार  के  हितों  की  रक्षा

 के  लिए  उपयुक्त  उपाय  किये  गये  थे  ;

 ठेके  को  भ्रान्ति  रूप  देने  से  पहले  फालतू  कलपुर्जों  की  श्रावव्यकता  का

 अनुमान  न  लगाने  के  कारणों  की  जांच  करना  ;

 उन  कारणों  का  पता  जिनके  फलस्वरूप  फर्म  को  फालतू  कलपुर्जों

 की  बिक्री  रह  करनी  पड़ी  |

 )  यह  देखना  कि  क्या  ठेके  को  उसके  उपबन्धों  कौर  शर्तों  के  अनुसार

 जनक  रूप  से  पूरा  किया

 यदि  कोई  भूल  हुई  तो  उसके  लिये  ज़िम्मेवार  व्यक्तियों  का  पता  लगाना

 शौर
 भविष्य  के  लिये  इन  त्रुटियों  को  दूर  करने  के  लिये  उपाय

 बताना
 ;

 at

 कोई  wer  बात  जिस  पर  समिति  अनुसार  विचार  करना  उचित

 समझ े।

 faa  अंग्रेजी  में
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 तेल
 के  छिद्र-कार्यो

 1  |  दी०  चचा  फार्मा  :

 ह
 ait  जीत  सिह  सरहदी

 |  श्री  पाण्ड्य

 थ्री  पारकर

 क्या  विनोद  इंजन  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे

 भारत  में  कितने  स्थानों  पर  इस  समय  छिद्रक-कार्य  चल
 रहा  है  |

 छिद्रक-कायम करने  वाले  दल  किस-किस  देवा  के  हैं

 क्या  भारत  के  किसी  भाग  में  कुछ  तेल  अथवा  पेट्रोल  पाया  गया  है  ;

 क्या  उतनी  मात्रा  वाणिज्यिक  प्रयोजन  के  लिये  पर्याप्त  है
 ?

 खान  इंधन  मंत्री
 स्वर

 सात
 स्थानों

 mara,  होश्यारपुर  ज्वालामुखी  में  तेल  ौर  प्राकृतिक  गेस  आयोग

 द्वारा
 तथा

 श्रासाम  में  ब्रहमण  घाटी  में  घायल  इंडिया  लिमिटेड  द्वारा
 ।

 तेल  कौर  प्राकृतिक  गैस  are  में  छिद्र  कार्य  करने  वाले  दल  भारतीय  हैं

 जो  रूसी  रूमानियन  विशेषज्ञों  के  पथ-प्रदर्शन में  काम  कर  रहे  maa  इंडिया

 ~ (sTgte  )  लिमिटेड  द्वारा  जो  fax  कार्य  हो  रद्दा  है  वह  झा साम  श्रायल  कम्पनी  के  दलों

 द्वारा  जिनमें  भारतीय  श्र  प्रोग्रेस  कर्मचारी  काम  करते  किया  जा  रहा

 जी  हगरीजन  प्रौढ़  मोरन में  ।  तेल  कौर  प्राकृतिक  गैस  आयोग

 को  het  श्रंकलेश्वर  में  तेल  प्रौर  गैस  तथा  ज्वालामुखी  में  गैस  भी  मिली

 हरिजन  कौर  मोरन  के  तेल  क्षेत्रों  में  से  वाणिज्यिक  आघार  पर

 तेल  शादी  निकाला  जा  सकता  है  |  gra  में  भी  इसकी  सम्भावना है

 कौर  ज्वालामुखी  के  सम्भाव्य  संसाधनों  का  अनुमान  लगाया  जा  रहा

 (  श्री  कौडियाल

 fr  चेह  |  ait  वारियर  :

 श्री  वासुदेव  नायर

 Lat  नारायणन  कुट्टी  सेना
 :

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  १९  १९६०  के  तारांकित  seq  संख्या  १५८३  के  उत्तर  के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  सरकार  ने  एक  नौसेना  विमान  केन्द्र
 के  निर्माण  के  लिये  उपयुक्त  स्थान  चुनने

 के  बारे  में  अन्तिम  निर्णय  कर  लिया  2  ;

 यदि
 तो  इसके  लिये  कौन-सा  स्थान  चुना  गया  है  ;  झोर

 उपरोक्त  केन्द्र  के  निर्माण  कार्य  के  कब  से  आरम्भ  होने  की  ma  है
 ?

 बाशालाणाायत  नएਂ  व

 मूल  ग्र ग्रेजी
 में

 gNaval  Air  Station.
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 ३  १६६०

 safer
 मंत्री

 कृष्ण  मेनन  जी

 wie  set  उत्पन्न  नहीं

 खम्भात  क्षेत्र  में  तेल

 ao  बिगुल  राव

 थी  राम  कृष्ण गुप्त  :

 भी  जीत सिह  सरहदी

 श्री  Ao  रा०  मनिस्वामी चके

 t*eo  थी  रघुनाथ  सिह :
 |  राय

 श्रीमती  रेणुका  राय
 :

 शक्ति  इला  पाल चौ धरो :

 श्री  ध्राचार  :

 डा०  क०  ख०  मेनन

 व्या  खान  ईंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  इस  बात  का  अनुमान  लगा  लिया  गया  है
 कि

 खम्भात  क्षेत्र  में  तेल

 उपलब्ध  है  ;

 यदि  तो  तेल  का  अनुमानित  निक्षेप  कितना  है  ;

 यदि  उपरोक्त  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  तो  उसका  अनुमान  पक

 लगा  लिया  जायेगा  ;  कौर

 ail  तक  कितने  कुयें  खोदे  गये

 खान  we  इंधन  मंत्री  seit  तक

 श्रीमान  |

 प्रत  उत्पन्न  नही  होता ।

 इस  बजट  के  yer  तक  महीनों  के  इन्दर  इन्दर  ।

 (a)
 सात  कुएं  पूरे

 हो
 गए  हैं

 ।  mat  की  जांच  की  जा  रही

 परिचय बंगाल  में  लड़कियों  की  दिक्षा

 1९१  श्रीमती
 रेणु  चक्रवर्ती

 :
 कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बंगाल  राज्य में  लड़कियों की  दिक्षा  के  लिये  वहां की  सरकार  को

 शर  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कितनी  धनरादि  नियत  की  गयी

 पश्चिम  बंगाल  की  सरकार  ने  कितनी  saci  मांगी नाक

 मूल  अंग्रेजी  में
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 राज्य  सरकार  ने  किन-किन  योजनाओं  के  लिये  केन्द्रीय  सहायता  मांगी  थी  wk

 बे  कौन-कौन  सी  योजनायें  हैं  जो  मंजूर  की  जा  चकी  हैं  तथा  प्रत्येक  के  लिये  कितना  घन

 दिया गया

 REXE—Ko  में  कितनी  धनराशि  व्यय  की  गयी
 ;

 शौर

 जब  से  दुर्गा बाई  देशमुख  समिति का  प्रतिवेदन  प्रकाशित  gar  है  तब  से  लड़कियों

 की  दिक्षा के  विस्तार  के  लिये  क्या  कोई  नई  योजनायें बनाई  गयी  हैं  कौर  पश्चिम

 बंगाल  के  लिये  ये  योजनायें  कहां  तक  मंजूर  की  गयी  हैं
 ?

 शिक्षा  मंत्री  छक्का  ला०  कौर  सभा

 पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  ।

 द्वारा  आवंटन

 FEXE—Qo  '४.  ५०  लाख  रु०

 २४  लाख  रु०

 (@)  जितनी  sTav_ztfsr द  बि  मांग मांगी गयी  थी  :

 PEXE—Ko  ख  ३४  लाख रु०

 PEK o—|  €  ००  लाख  Fo:

 राज्य  सरकार  द्वारा  निम्नलिखित  मा  पेश  की  गयीं  थीं  ate  उनके  लिये

 केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  ४.५०  लाख  रुपये  की  स्वीकृति  दी  गयी  थी  :

 रु०  में  )

 ग्राम्य  क्षेत्रों  में  ग्रध्यापिकाश्ों के  लिये  मुफ्त
 निवास-स्थान

 की
 व्यवस्था  हरे

 (at) )  स्कूल-माताओं
 की  नियुक्ति  sir  उनका  प्रशिक्षण  oo

 0X8 )  दक्षिण-कार्य  अपनाने  की  stan  लड़कियों  को  छात्रवत्तियां

 छात्रायों  को  sofeafa-afaar  ०

 है  कि  उपरोक्त  योजनाएं  में  जारी  रहेंगी  जिसके  लिये  २४  लाख  रुपयें

 की  केन्द्रीय  सहायता  दी  गयी

 में  किया  गया  व्यय  ६.६४  लाख  रु०

 कई  नई  योजनाएं  बनायी  गयी  हैं  कौर  राज्य  सरकार  Water किया  गया  है

 कि  मे  तीसरी  योजना  के  लिये  लड़कियों
 झर

 स्त्रियों
 की  शिक्षा  का  कार्यक्रम  तैयार  att

 ————_—_————  गगाएुयतयल्यस्ल्गश

 मूल  sash  में
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 नये  तेल  शोधक  कारखानें

 गोपालन  : थ्री  श्र०  क०

 |
 कुन्दन

 थो  विभूति  मिश्र

 स०  ला०  :

 mt  हरप्रीत  fag  सरहदी

 पहाड़िया

 थ्री  शिरास 1*९२

 श्रीमती  सफीना  अहमद

 at  हेम  राज

 श्री  नारायणन कुट्टी  मेनन

 at  सुबोध  हंसना

 wt  रा०  च०  माही

 न०  स०

 क्या  खान  कौर  ईंधन  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  कैम्पों  ग्रोवर  म्रंकलेश्वर  में  पाये  गये  तेल  को  सफ  करने  के  लियें  भारत  सरकार

 सरकारी  क्षेत्र  में  दो  नये  तेल  छोवन  कारखानों  की  स्थापना  करने  वाली

 यदि  तो  इन  नये  तेल  देवी  कारखानों  की  क्षमता  कितनी

 इनकी  कब  तक  स्थापना  हो  जाने  की  संभावना

 ये  किन-किन  स्थानों  पर  खोले  जायेंग े?

 खान
 इंधन  मंत्री  स्वर्ण  :  way  नहीं  ।

 are  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते

 लोक  प्रतीति  LEX?

 1९३.  को  अमजद  wat  :  क्या  विधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लोक  प्रतिनिधित्व  १९४५१  की  धारा  १२३  शौर  ४प-घारा  ७

 के  प्र  हिसार  सरकारी  नौकरी  वाले  लोगों  की  जो  श्रेणियां  निर्धारित  की  जानी  हैं  क्या  वे  निर्धारित

 कर  दी  गयी

 क्या  ऐसा  करना  श्रावस्ती  समझा  जाता  श्र

 यदि  तो  उनका  इसे  किस  रूप  में  क्रियान्वित  करने  का  विचार  है  ?

 पूंविधि  उसको  ।  जी  नहीं  ।

 वर्तमान  निर्णय  यह  है  कि  लोक  प्रतिनिधित्व  १९४५१  की  घारा  ee  (v9)

 के  खंड  के  श्रस्तगंत  कोई  frag  बनाना  आवश्यक  नहीं  है  |

 ह
 नर

 उत्पन्न  नहीं  होता  |
 a ना

 मूल  भ्र ग्रे जो  म
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 नई  दिल्ली  में  पत्थर  के  कोयले  का  सम्भरण

 f*ex.  श्रीमती  सुचेता  कृपलानी  :  क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री
 यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  १९६०  में  समाप्त  होने
 वाली  छमाही  में

 राजधानी  में

 पत्थर  के  कोयले  की  नियमित  सप्लाई
 न  होने  का  कारण  काफी  हद  कोयले के

 कोटा  विशेष  रूप  से  नयी  दिल्ली  के  को  रेलवे  वैगनों  का  न  मिल  सकना

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  नयी  दिल्ली  के  पत्थर  के  कोयले  के  कोटा-होल्डर  कलकत्ते  में

 कोयला  नियंत्रक  से  इस  बात  का  श्रतुरोध  करते  रहे  हैं  कि  उन्हें  तरकाल  रेकਂ  दिये  जायें

 ताकि  वें  विहित  अवधि  के  भीतर  भीतर  अरपना  कोटा  लेकिन  उनका  अनुरोध  हमेशा  ठुकरा

 दिया  गया  है  ?

 खान  कौर  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  fag):  उपरोक्त  अवधि  में  कोयले

 के  सप्लाई  में  कोई  बाघा  नहीं  arty  ।  वास्तविकता  यह  है  कि  इसी  अवधि  दिल्ली  में  कोयले  का

 रक्षित  भंडार  इका  करना  सम्भव  हो  सका

 कोयला  नियंत्रक  को  के  साइट  कोक  कोटा-होत्डरों  से  साइलंट  कोक  के  यातायात

 के  लिये  ब्लाक  ७ रक  दिये  जाने  के  सम्बन्ध  में  व्यक्तिगत  रूप  से  भेजे  गये  बहुत  से  पत्र  प्राप्त

 हुए  ।  इन  झ्रावेदन-पत्रों  में  की  गयी  मांग  को  इसलिये  पूरा  नहीं  दिया  जा  सका  क्योंकि  किसी  भी

 भ्रावेदन-पत्र  भेजने  वाले  का  कोटा  इतना  नहीं  था  कि  उसे  ब्लाक  रोक  दिये  जा  सकें  ।  किन्तु  इससे

 कोयलें  के  दिल्ली  में  राने  में  किसीਂ  प्रकार  की  रुकावट  नहीं  पड़ी  क्योंकि  aaa  रूप  से  दिये  गये

 इन्हैं  के  लिये  मंजूरी  दी  जाती  रही  शर  तदनुसार  कॉयला  भ्राता  जाता  रहा  ।

 विश्वविद्यालयों  के  उप कुलपतियों  का  सम्मेलन

 (  श्री  हेम  राज
 |

 श्री  विनती मिश्र

 श्री  जगदीश  अवस्थी

 fey.  श्री  स०  मो ०  बनर्जी

 थ्री  श्रीधर  :

 श्री  हाज़िर
 :

 |  थ्री  प्र०  व०  शक बर्पा च

 क्या  दिना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हाल  में  खड़कवसला  में  विश्वविद्यालयों के  उप कूल पतियों  का  जो  वार्षिक  सम्मेलन

 gar  था  उसमें  चर्चा  के  मुख्य  विषयਂ  कथा

 उसमें  क्या  निर्णय  किये

 उनमें  से  कौन  कौन  से  क्रियान्वित  किये  जा  रहे  शौर  उन  पर  कितना  व्यय  किया

 शौर
 ——  नप

 मूल  ग्रंग्रेजी  मैं
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 क्या
 उसके

 द्वारा  की  गयी  ate  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  सिफारिशों  का  विवरण

 पटेल  पर  रखा  जायेगा ?

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०  ate  सभा-पटल पर

 एक  विवरण  रखा  जाता  है
 ।

 विवरण

 विश्वविद्यालयों  की  स्वायत्तता  का  छात्रों  में  नेक  कौर

 धार्मिक  राष्ट्रीय  संख्या  की  ate  परीक्षा  पद्धति  में  सुधार  ।

 ate  सिफारिशों  की  एक  प्रति  संलग्न  है  परि  बिष्ट  १,  अनुबन्ध

 संख्या  re]  इन  को  संभी  विश्वविद्यालयों  में  क्रियान्वित  के  लिये  भेजा  गया है  ।  भारत  सरकार

 ने  एक  सिफारिश  कर  ली  है  भ्र  शेष  उन  सिफारिशों  जिनसे  वह  सम्बन्धित  जांच  की

 पनडुब्बी  विध्वंसक  युद्ध-पोतਂ

 1*९६.  श्री  कालिका  सिंह  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पनडुब्बी  विध्वंसक  पद्य-गोत  ब्यासਂ  कौर  ह क िक. बतवा  भारतीय  नौ  सेना  को

 ग्राम-निर्भर  बनता  कौर

 यदि  तो  भारतीय  नौ  सेना  में  करार  नौ  पनडुब्बियां  कौर  विध्वंसक  युद्ध-पोत
 लाने

 के  लिये  क्या  रंग  उठाये  जा  रहे  हैं
 ?

 जीती  का  उप मंत्रों  :  जी  नहीं  ।
 किन्तु  इन  विध्वंसक  युद्धपोतों  से

 भारतीय  नौसेना  की  शक्ति-नाथु  द्वारा  की  दृष्टि  से  कुछ  तर  बढ़  जायेगी  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता ।

 fea  बेक  में  अनुसूचित  dat  के  निक्षेप

 T*eo.  थी  हेम  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यो  यह  सच  है  कि  ford  बेक  ने  अ्रनुसूचित  बैंकों  से  कहा  है  कि  वह  अपनी  तात्कालिक

 mre  मुद्दा  देनदारियों  में  होने  वाली  वृद्धि  की  पचास  प्रतिशत  रकम  feared  बैंक  में  जमा  कर  कौर

 यदि  तो  रिज  बैंक  ने  किन  कारणों  से  वित्तीय  वर्ष  के  आरम्भ  में  यह  ऋण

 '  प्रारम्भ  कर  दिया है  ?

 वित्त  उपमंत्री  तारकेश्वर  रिज  बैंक  श्राफ  इंडिया  ने  प्रत्येक

 अ्रतुदयूचित  बेक  अपनी  तात्कालिक  are  मुद्दती  देनदारियों  में  ११  EXE  के  पश्चात  होने

 वाली  वृद्धि  की  पच्चीस  प्रतिशत  रकम  feat  बैंक  में  जमा  कराने  का  निदेश
 fear

 था  ।  ६

 RERo  से  डसे  बढ़ा  कर  ५०  प्रतिशत  कर  दिया  गया  है  |

 मूल  aaa  में

 tAnti  Submurine  Frigate.

 Wredit  Squeeze.



 १२  Waa  लिखित  ie  Ree

 आवश्यक
 धनराशि

 में  वृद्धि  करने का  उद्देश्य  बैंकों  द्वारा  दिये
 जाने  वाले

 ऋण  के  प्रसार  को  उसके  द्वारा  मुद्रा  सप्लाई  के  प्रसार
 श्र  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  वृद्धि  को

 रोकना है  ।

 इस्पात  के  कारखानों की  लागत

 THRs.  थी  मुरारका :  व्या
 खांन  शौर

 इंधन  मंत्री यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कथा  सरकार  का  ध्यान  प्रावधान  समिति  के  तैंतीसवें  प्रतिवेदन

 के  पैरा  १४५  में  उल्लिखित  इस  बात  कीਂ  जित  पर  उसके  ८७वें  प्रतिवेदन  के  पैरा  १३  में  पुनः

 जोर  दिया  गया  श्रीकृष्ण  किया  गया  है  कि  तीनों  इस्पात  के  कारखानों  के  प्राक्कलनों  ale

 विक  लागत  की  उचित  तुलना  के  लिये  प्राक्कलनों  का  भ्रातृ  के  लिये  उचित  गुंजाइश  रखते

 समान  अधार  पर  होना  शौर

 यदि  तो
 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही की  गयी है  ?

 खान  कौर  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  जी हां

 हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  से  हमें  पुनरीक्षित  प्राइंकलन  प्राप्त हो  गये  उनका

 विश्लेषण यह  देखने  के  लिये  किया  जा  रहा  है  कि  क्या  वे  समान  आधार  पर  हैं  ।  यदि  श्रादंइ्यक

 तो
 उन्हें  यथा  सम्भव  समान  आधार  पर  लानें  के  लियें  उनका  पुनरीक्षण किया  जायेगा  ।

 लक्ष्मी  लिमिटेड  का  दिवाला  निकलना

 176६
 आ  दलजीत  सिंह

 att

 fret  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 हाल  ही  में  लक्ष्मी  बैंक  लिमिटेड  का  दिवाला  निकल गया

 यदि  at,  तो  उतम  रुपया  जमाਂ  करने  वालों  का  क्या  श्ररौर

 (7)  भविष्य
 में  रुपया  लगाने  वालों  के  हितों  कीं  रक्षा  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  गयी

 अथवा
 की

 जाने  वाली  है
 ?

 उपमंत्री
 तारकदवरीं

 :  रिजर्व बक  दवारा  ३०  १६६०  को

 आवेदन  पत्र  भेजे  जाने  पर  महाराष्ट्र  उच्च  न्यायालय  ने  लक्ष्मी  बैंक  लिमिटेड  के  विघटन  का  रादेश

 दे  दिया  कौर  अदालत  के  ate  न्यायालय  से  सम्बद्ध  सरकारी  की  वहां

 नियुक्त  कर  दिया ।

 अर  (7).  बैंक
 के

 दीवाले  की  कार्यवाही  उच्च  न्यायालय  के  आदेशों  के  श्रुति  होगी

 और  बैंक
 की  लेना  रियों  के  प्राप्त  होने  पर  बैंक  में  रुपया  जमा  कराने  वालों  को  बैंक  के  आदेशानुसार

 ह

 अदायगी  की  जायेंगी  ।

 हि

 मूल  wast  में

 688  (Ai)



 अनि  थी
 a

 २२  उ उप  ३  Reto

 नयी  कोयला  खानें  चलाना

 JS  श्रीमती  रेणुका  राय
 17१००

 Lett  च०  का०  भट्टाचार्य

 क्या  बान  घोर  इंजन
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  गैर-सरकारी उद्योग  क्षेत्र  को
 नये

 कोयला  उत्पादन

 क्षेत्रों  में  काम  करने  की  भ्र तुम ति  देने  का  निश्चय  कर  लिया
 कौर

 यदि  उपरोक्त  भाग  का  उत्तर  स्वीकारात्मक  हो  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 खान  ate  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  सिंह  )  :  कौर  सरकार  की
 सामान्य

 नीति  यह  है  कि  गर-सरकारी  उद्योग  के  प्रसार  को  उसी  क्षेत्र  तक  सीमित  रखा  जाये  जो  उनके  द्वारा

 पहले से  चलायी  जाने  वाली  खानों  के  ग्रास  पास  हैं  प्रौढ़  उनके  खनन  पट्टों  के  ata  शामिल  हैं
 |  इस

 नियम  का  अपवाद  केवल  किन्हीं  खास  मामलों  में  किया  जाता  वह  भी  तभी  यदि  सम्बद्ध  क्षेत्र

 बिलकूल  छोटे  हों  waar  सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  में  विकास  के  लिये  उनकी श्रावश्यकता न  हो  |

 चेकिंग  के  बारे  में  भारत-पाक करार

 १०१.  का  राम  सुलग fag
 :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 REVE  में  हुए  भारत-पाक  बैंकिंग  करार  को  कार्यान्वित  करने  के  सम्बन्ध  में  क्या

 स्थिति

 पाकिस्तान  स्थित  भारतीय  बैंकों  की  शाखाओं  ने  क्या  प्रगति  की  कौर

 इस  समय  इन  बैकों  की  क्या  स्थिति है  ?

 वित्त  मंत्री
 मोरार

 जी  :  से  १९४९  के  भारत-पाकिस्तान  बैंकिंग

 करार  और  इसके  मुताबिक  किये  गये  फ़ैसलों  में  खास  तौर  से  इस  बात  का  इन्तजाम  है  कि  पश्चिम

 पाकिस्तान
 में  बैंकों

 की
 जो  लेना रियो  हैं उनकी  वसूली के  लिए  उन्हें  सहूलियतें दी  जायें  ।  इस  करार

 को
 अमल  में  लाने  की  प्रो  कुछ  खास  तरक्की  नहीं  हुई  है  पता  लगा  है  कि  बैंकों  की  लगभग

 ५
 करोड़  रुपये

 की
 लेनदारी  में  से  अब  तक  fas  १६.३३  लाख  रुपया  ही  वसूल  हो  सका है  ।.

 कोयला  खान  उ  उपकरणों  के  पुर्जे

 |  थ्रो  सुबोध  हंसना
 :

 १०२. श्री श्री  रा०  ध: ह  साझी  :

 श्रीनेत  राम  नेगी  :

 क्या  इस्पात  खान  कौर  इंजन  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कोयला  खानों  की  मशीनों  के  कुछ  पुज  बनाने  वाली  केन्द्रीय  वर्कशॉप  का  निर्माण

 प्रारम्भ  हो  गया

 ee

 मूल  अंग्रेजी  मं
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 यदि  तो  wat  तक  कितनी  प्रगति  हुई

 मशीनों  तथा  उपकरणों  के  आयात  के  लिये  विदेशी  मुद्रा
 के  रूप

 में  कुल  कितना  व्यय

 होगा  ?

 1  खान  कौर  इंधन  मंत्री  स्वर्ण
 :  जी

 राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  द्वारा  इस  वर्ष  फरवरी  में  वफंखाना  में  वकंशाप  के  लिये

 भूमिका ली  गयी  थी
 ।

 तब  से  ले  कर  कुल  एरियाਂ  का  पांचवां  भाग  तेयार  कर  लिया  गया  है

 शर  चार  ats  बनाये  जा  चुके  हैं  ।  इनदिनों  में  मशीनें  लगाने  के  लिये  नींवें  डालने  का  काय  हो  रहा  है  ।

 शेष  शेड  जल्दी  ही  बन  कर  तैयार  हो  जायेंगे  श्र  PERL  से  वर्कशॉप पूरी  तरह  से  चालू हो

 जायेगी
 ।  अधिकांश  मशीनें  पहुंच  चुकी हैं  ।

 €०  लाख  रुपये  ।  किन्तु  दरअसल विदेशी  का  खर्चा  काफी  कम  होगा  क्योंकि  साजसामान

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  फे  फालतू  प्रतिरक्षा  भंडार  से  बहुत  सस्ते  भावों  पर  खरीदा  गया  है  ।

 पुनर्वास  चित्त  प्रशासन

 at  मोहम्मद  इलियास
 :

 प  १०३-  )  श्रीमती  रेणुका

 |  st  हरविन्द  घोषाल
 :

 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पुनर्वास  वित्त  प्रशासन  के  कार्यालय  बन्द  कर  दिये  गये

 यदि  तो  इसका  असर  कितने  कमंचारियों  पर  पड़ा

 क्या  इन  कमंचारियों  के  लिये  दूसरे  काम  की  व्यवस्था  कर  दी  गयी

 यदि  तो  ऐसे  कर्मचारियों  की  संख्या  कितनी  ak

 यदि  उपरोक्त भाग  का  उत्तर  नकारात्मक हो  तो  इन  कर्मचारियों  को  दूसरी

 नौकरियां  प्राप्त  मदद
 देने  के

 लिये  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  इरादा  है  ?

 उपमंत्री  तारकेश्वर  सिन्हा  )  :  सरकार ने  पुनर्वास  वित्त  निगम के
 विघटन

 की  दिशा  में  पहली  कार्यवाही  यह
 की

 है
 कि  ३०  2EKo  को  कारोबार के  खत्म  होने

 पर  इसका  परिसमापन  कर  दिया

 इस  समय  निगम  में  लगभग  ३००  कर्मचारी काम  कर  रहे  हैं  ।  परिसमापन के  साथ

 साथ वह  उत्तरोत्तर  फालतू  होते  जायेंग े|

 शर  चार  कर्मचारियों  ने  दूसरी  नौकरियां  ढूंढ  ली  हैं  और  उन्हें  निगम  द्वारा

 कार्यमुक्त  कर  feat
 गया  है  |

 निगम  के  कर्मचारियों  के  लिये  अन्य  नौकरियां  ढूंढने  के  लिये  हर  प्रकार  की  कोशिश  की

 जा  रही है  ।
 बनया फ न्यनणतल्यल्एगएललवलाययततए। क आकााााएएयएणल्एल्एतएईस्एईएल् एश एएल, आटक णणणणणणटवकनन “ नणणणणणाणइ्णणअ्लणणाणणणााााणएय नील्तएतएतएई६।कटाएएणएवटा ye  नणणणणणयययथइलाकााणणया

 मूल पा  wast  में
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 ब्रिटेन  में  बेक-दर

 1*१०४.  ait
 to

 रा०  सुनि स्वामी  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 ब्रिटेन की  बैंक-दर  ५  प्रतिशत  से  बढ़ कर  ६  प्रतिशत  हो  जाने की  भारत  में  क्या
 अर्थिक

 ax  वित्तीय  प्रतिक्रिया हुई  ak

 क्या  भारत  सरकार  इस  प्रकार  की  वृद्धियों  के  सम्बन्ध  में  भारत
 की

 बैंक-दरों  में  भी

 वृद्धि  करने  वाली  है
 ?

 वित्त  उपमंत्री  wo  to  ae  इंग्लैंड  की  बैंक-दर  में  परिवर्तन

 होने  से  भारतीय  बर्थ-व्यवस्था  पर  कोई  विशेष  प्रभाव  नहीं  पड़ता  है  ।  ऐसे  परिवर्तन सभी  देशों  द्वारा

 प्रगति  अहं-व्यवस्था  की  श्रावश्यकताशओओं  को  देखते  हुए  की  जाती  हैं  ।  उसी  प्रकार  भारत  की
 रथे

 -

 व्यवस्था  की  श्रावश्यकताओओं  के  अनुसार  ही  इस  सम्बन्ध  में  भारत  की  नीति  चलती  है  |

 पुलिस  द्वारा जब्त  किये  नोट

 S  श्री  प्रणाली .  :
 १०४.

 थी  वोडयार  :

 क्या  fa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  के  अलग  अलग  राज्यों  में  पुलिस  ने  विभिन्न  कीमत  वाले  कुल  कितने  कितने

 मूल्य  के  जाली  नोट  १५  REO  तक  पकड़े  ौर  मामलों  का  भ्रान्ति  रूप  से  निबटारा  होने

 तक  wy  पास  शर

 क्या  यह  सच  है  किः  की  पश्चिमी  पाकिस्तान  की  सीमा  से  लगे  राज्यों  में  जॉली  नोट

 अधिक  संख्या  में  पाये  जाते  हैं  ?

 वित्त  sett  ब०  ७  :
 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  यथाशीघ्र

 सभा-पटल  पर  रखी  जायेगी  |

 जहां  तक  जाली  नोटों  के  कुल  योग  का  सम्बन्ध  जो  धाकड़  उपलब्ध  उनसे

 यह  निष्कर्ष नहीं  निकलता  ।  तथापि  सीमान्त  राज्यों  श्र  wer  राज्यों  में  हर  वर्ष  हर  कीमत  के  नोटों

 की  sata  स्थिति  रहती है

 खनिज  ware

 1*१०६.  श्री
 गोरे

 :  क्या  खान  she  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  देश  के  खनिज  संसाधनों  के  गहन  कौर  सुसंगठित  विवाह  के  लिये  किसी
 निकाय  की  स्थापना  करने  वाली

 यदि  तो

 उसका  काव्य  a  उत्तरदायित्व  क्या  होंग े?

 सरकार  ने  ५ fae,  खान  site  इंजन  मंत्री  स्वर्ण

 १९५६,  १४  १९४६,
 १४५  eas

 २१
 YeKO

 को

 fot  aa  में
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 नेशनल  कोल  डेवलपमेंट  कारपोरेशन  नेवेली  लिग्नाइट  नेपाल

 मिनरल  डेवलपमेंट  कारपोरेशन  लिमिटेड  श्र  पाइराइट्स  एण्ड  केमिकल्स  डेवलपमेंट  कारपोरेशन

 लिमिटेड  स्थापित  कर  दिये थे  ।  इसके  अतिरिक्त  भारत  सरकार  उड़ीसां  सरकार  दोनों  ने  मिल

 कर  १६  १९५६  को  उड़ीसा  माइनिंग  कारपोरेशन  लिमिटेड  स्थापित  किया  था  ।  इन  निगमों के

 ज्ञापनों  तथा  अझन्तनियमों  की  प्रतियां  dag  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हैं  ।

 खानों  के  भारतीय  विभाग  को  भी  यहं  काम  सौंपा  गया  है  कि  वह  ag  देखे  कि  सारे  एकक

 खनिज  निकालने  का  काम  उचित  रूप  से  wt

 संस्कृत  संस्थाझ्ों' को धनुवान को  aq

 1* १०७.  श्री  प्र०  to देव  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  भारत  की  संस्कृत  st  देने  का  निर्णय  किया  गया

 यदि  तो  उस  योजना  की  विशेषतायें  en  कौर

 aa  तक  कौन-कौन  से  अनुदान  दिये  गये  हैं
 ?

 मंत्री  का०  ला०
 :

 ate  शिक्षा  मंत्रालय  ने  एक  योजना

 बनाई  है  जिस  के  अन्तर्गत  स्वयंसेवी  संस्कृत  संगठनों  के  लिये  संस्कृत  की  उन्नति

 से  सम्बन्धित  महत्वपूर्ण  तथा  विशिष्ट  कार्यों  के  लिये  श्रनावत्तक  अनुदान  दिये  जाते  हैं  ।

 लगभग  १.७६  लाख  रुपय े।

 केन्द्रीय  हिन्दी  शिक्षक  आगरा

 ¥ 20,  थी  Ho  ato  त्रिवेदी  कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 झा गरे  में  केन्द्रीय  हिन्दी  शिक्षक  महाविद्यालय  खोलने  पर  सरकार  ने  कितना  व्यय

 feat  >  कौर नहँ

 इस  महाविद्यालय  में  कौन-कौन  सी  सुविधायें  दी  जा  रही  हैं  ?

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०
 ७९७  रुपये  |

 महाविद्यालय  हिन्दी
 शिक्षकों

 को  प्रशिक्षण  देने  atte  हिन्दी  शिक्षण  में  श्रनुसन्घानਂ

 के  लिए  सुविधाएं प्रदान  करेगा  ।  इसके  अ्रतिरिक्त  यह  उच्च  हिन्दी  साहित्य  atk  विभिन्न  भारतीय

 भाषाओं  के  तुलनात्मक  भाषा  विज्ञान  फके  श्रध्ययत  की  भी  सुविधाएं  प्रदान  करेगा  |

 न्  og,  St
 ह् ०  सु०  तारिक  :

 Lat
 दो ०  do  raf

 क्या  वैज्ञानिक  अनुसन्धान ate  सास्कृतिक  कायें  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  देश  में  नाट्यशालाओं  को  प्रोत्साहन  देने  ate  लोकप्रिय  बनाने  a  लिये

 कोई  निर्देशित  कदम  उठाये

 नि गिलिन डाट

 मूल  अंग्रेजी  में

 Sanskrit  Organisations
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 यदि  तो  सब
 तक

 उठाये  गये  कदमों  का  ब्योरा  क्या है  ?

 वैज्ञानिक  श्वनुसन्धान site  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  हुमा यू नू
 :

 श्रीमान  ।  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  कदम  यह  उठाये  गये  हैं

 नाट्यशालाओं  तवा  खुली  नाट्यशालाओं  का  निर्माण  नाट्यशालाओं  तथा  सांस्कृतिक  संगठनों

 को  वित्तीय  नाटक  के  लिये  गोष्ठियों  तथा  नाटक  प्रतियोगिता  का  आयोजन

 करना  ।  इसके  संगीत  नाटक  अकादमी  सांस्कृतिक  संगठनों  को  वित्तीय  सहायता  देती

 नाटक  खेलने  तथा  नाटक  लिखने  के  लिये  इनाम  देती  है  तथा  उसने  एक  नेपाल  स्कूल  ATH  ड्रामा  एण्ड

 एशियन  थियेटर  भी  स्थापित  किया है  ।

 बरौनी  को  तेल  दोषी  कारखाना

 थी  राम  कृष्ण गुप्त

 |  सरदार  इकबाल  सिह

 श्री  दी०  Wo  शर्मा

 श्री  टाटिया

 1११०  थी  से०  मेहदी

 थी  सुबोध
 :

 शी  [4 (५  Wo  भारी  :

 थी  नेक  राम  नेगी  ।

 सान  शौर  इंजन  मंत्री  २  १९६०  के  तारांकित प्रश्न  संख्याਂ  १२५७ के

 उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  [3  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  को  बरौनी  के  तेल  शोधन  कारखाने  की  परियोजना  की  विस्तृत  रिपोटे

 मिल  गई  कौर

 यदि  a,  तो  उसका  ब्यौरा  क्या

 खान  we  इंधन  मंत्री  eat
 ।

 श्रीमान
 ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता ।

 तेल  का  का  में  विदेशी  सहायता

 सरदार  इकबाल  सिंह
 ।

 थी  राम  कृष्ण  गुप्त
 +

 wt
 Ho  पु०  तारिक १

 1*१११-  at  विद्याचरण शुक्ल

 at  दी०  चू०  :

 थी  नारायणन कुट्टी  मेनन

 शी  परूलेकर

 क्या  खान  धौर  इंधन  मंत्री  २४  १९६०  के  तारांकित प्रश्न  संख्या  ३४५८

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  हमारे  देश  में  तेल  की  खोज  करने  तेल  निकालने  के  सम्बन्ध  में  अन्य  देशों  सेਂ

 बातचीत  समाप्त
 हो

 गई  और

 मूल  अंग्रेजी  में
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 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  है
 ?

 खान  कौर  इंधन  मंत्री  स्वर्ण
 +

 wea  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 marietta नाटक  समारोह

 *१  १२.  श्री  नवल  भाकर  :  क्या  वैज्ञानिक  गौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  अन्तर्राष्ट्रीय नाटक  समारोह  में  भाग  ले  रहा
 है

 यदि  तो  क्या  उसमें  भाग  लेने  वाले  कलाकारों  को  चुन  लिया  गया

 इन  कलाकारों  को  किस  ढंग  से  चुना  गया  है
 ?

 वैज्ञानिक  श्रनुसन्घान  wit  संस्कृत  तिक-कार्य  मंत्री  (sit  हुमायूँ  :  (=)  माननीय  सदस्य

 ने  यह  नहीं  बताया  कि  उनका  मतलब  किस  श्रन्तर्राष्ट्रीय  नाटक  उत्सव  सेਂ  है  ate  निकट  भविष्य

 बाले
 किसी

 नाटक  उत्सव  के  बारे  में  हमें  कोई  खबर  नहीं  है  ।

 ate  संवाल  पदा  नहीं  होत े।

 चलचित्र fea  निगम

 न०  रा०  मिस्रवासी 3

 थी  राम  गुप्त

 TARE  sit  दी०  पं  फार्मा  :

 sit  पांगरकर

 भक्त

 क्या  कवित्त  मंत्री  २१  ard,  eRe  के  तारांकित wer  संख्या  €८७  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 महू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  चलचित्र  निगम  की  स्थापना  के  सम्बन्ध  में  इस  बीच  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 उपमंत्री
 तार केव वरी  :  इस  बीच  चलचित्र  वित्त  निगम  स्थापित

 हो  चुका  है  शर  बोर्ड  श्राफ  डाइरेक्टर  गठित  कर  दिया  गया  है  ।  निगम  की  अधिकृत  पूंजी  १  करोड़

 रे  है  निरे  से

 २०

 बाल

 कर

 उसकी  आरम्भिक

 विगी

 है

 नो  कि
 ए

 सरकार  द्वारा

 गई  है  ।

 जम्म  में  लोह-वयस्क  चन  के  पत्थर  के  निक्षेप

 Tree
 थी  ५1५  ०

 att  दी  Go  फार्मा

 इंघन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि
 जम्मू  से  लगभग

 ८०
 मील  दूर  कालाकोट कोयला  खान  के  पास

 Meares

 गौर

 चूने  के  पत्थर  के  निक्षेप  पाये  गये  हैं
 ;

 मूल  प्रंग्रेजी  में
 ।
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 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या

 न  इंधन  मंत्री  स्वर्ण
 ।  श्रीमान ।

 लौह  भ्रामक  के  निक्षेप  पौनी-बरस  मेहता  कौर  कंडली  क्षेत्रों  में  पाये  गये  थे
 ।  कंडली

 क्षेत्र में  लगभग  ५०  लाख  टन  के  लौह  गैस  के  निक्षेप  पाये  गये  हैं  ।  १९५९-६० में  कं

 क्षेत्र  में  भारत  के  भूतत्वीय  सर्वेक्षण  द्वारा  जो  जांच  की  गई  उसके  aa  कुछ  अधिक  मात्रा

 में  लौह  woes  के  मिलने  नहीं  प्रतीत  नीति  क्योंकि  वयस्क  कहीं पर  है  ate  कहीं  पर  बिल्कुल

 नद्दी  ।

 जम्मू  तया  काश्मीर  की  सरकार  ने  यह  बताया  है  कि  कालाकोट  के  रास  पास  चूने  की  एक

 जम्म  तथा  काश्मीर की  सरकार  का  भतत्वीय  तथा  खनन  विभाग काफी  मोटी  पेट्टी  पाई गई  है
 ।

 शीघ्र  ही  इस  सबंध  में  विस्तृत  खोज  करेगा  ।

 चिध्वविदोलयों में  प्रौद्योगिक  बस्तियाँ

 ११४.
 ह

 वी०  व्य  wit

 at सरजू  पांडे  :

 क्या  दिक  मंत्री  १६  १९६०  के  तारांकित प्रश्न  संख्या  १७१  के  उत्तर  के  संबंघ  में

 बस्तियाँ  स्थापित यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  देश  के  चुने  go  विश्वविद्यालयो  में  लघु  a

 करने  की  योजना  मेंबर  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०
 !  ग्रपेक्षित  जानकारी देने  वाला  विवरण  सभा

 पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 यह  निश्चय  किया  गया  है  कि  चालू  योजना  कौल  में  समानिया
 जादवपुर

 तथा  &  घिद्वविद्यालयों में  प्रौद्योगिक  बस्तियां  स्थापित  की  जाये  ।  इन  बस्तियों  में

 स्थापित  किये  जाने  वाले  उद्योगों  की  उपयुक्त  योजनायें  तैयार  करने  के  लिये  केन्द्रीय  लघु  उद्योग

 सगठन  के
 ata  शिव  बस्तियों  के  निदेशक  से  चर्चा  करने  के  लिये  इन  विश्व  विद्यालयों  के  उपकुंलपतियों

 ने  विश्वविजयी लय  अनुदान  आयोग  के  कहने  पर  एक  भ्र ध्या पक  नियुक्त  किंया है  ।

 केरल  में  मग्न टाइट के  निक्षप

 T¥ 225  ott  कादियान  :  कया  खान  ate  ईधन  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (
 a)

 /  क्या  कैरल  राज्य  के  मालाबार क्षेत्र  के  कुछ
 भागों

 में  प्रभी  हाल  ही  में  मैगनेटाइट  के

 निक्षेप  मिले  हें  ;  शर

 यदि  तो  क्या  वहां  मिलने  वाले  मैग्नेटाइट  की  मात्रा  का  कोई  अनुमाने  लगाया

 गया  ह ै?

 सान  शौर  इंधन  मंत्री  cat  श्रीमान ॥  ।  यह

 बताया  गया  कि  कोजीकोडे  तथा  पालघाट

 fra

 में

 {Hs
 स  Tq  लौह  उपलब्ध है  ।

 मूल  प्रंग्रेज़ी
 में
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 श्रीमान्  ।  लौह  श्रमिक  की  मात्रा  के  बारे
 में  बारह  स्थानों  का  जो  अस्थायी  ग्रनुमान

 लगाया है  उसके  श्रनूसा र  ५०  फुट  की  गहराई तक  लगभग  १७०  लाख
 टन  लौह

 झिझक  मिल  सकेगा

 कोयले कीं  कमो

 1*११७.  eft  हरिश्चद्र  माथुर
 :  क्या  खान  धौर  इंधन  मंत्री यह  बताने की  ्

 करेंगे  है

 क्या  सरकार का  ध्यान  इस  बात  की  कौर  दिखाया  गया है
 कि  की  कभी

 कारण  ग्रागरे में मई के में  मई  के  अन्तिम  सप्ताह  में  बिजली  की  सप्लाई  बन्द  हो  गई
 ate  कारखानों

 को  कई  दिनों  तक  बन्द  करना  पड़ा  था  ;

 कोयले  की  कमी के  क्या  कारण  थे ;  शौर

 क्या  यह  सच  है  कि  राजस्थान  के  कई  नगरों  में  कोयले की  सामान्य  रूप  से  कमी

 खान  कौर  इंधन  मंत्रो  क्यो
 :  (#)  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 सरकार  को  इसके  बारे  में  कोई  जानकारी  नहीं है  कि  राजस्थान  के  नगरों में  सामान्य

 रूप  से  कमी  हो  गई  थी  यद्यपि  यह  संभव  है  कि  यातयात कीं  स्थिति  खराब  होने  तथा  साथ  ही  साफ्ट

 कोक  को  लाने  ले  जाने  के  मामले  में  कुछ  कम प्राथमिकता देने  उसकी  मांग  पूरा  न  हुई  हो  ।

 चिन्ह  लगा  कर  मतदान  की  प्रणाली

 1*११८.  थ्री  क्या  विधि  मंत्री  ११  १९६०  के  तारांकित  प्रश्न

 संख्या  १४०७  के  उत्तर  के  संबंध में  यह  बताने  की  छुधा  करेंगे  कि  :

 क्या  चिन्ह  लगा  कर  मतदान  की  प्रणाली  के  संबंध  में  अन्तिम  निर्णय  कर  लिया

 गया  प्रौर

 यदि  तो  कया  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  में  भी  इसे  ary  किया  जायेगा  ?

 उप मंत्रो  greeter)  आर  यह  मान  लिया  गया

 है  कि  चिह्न  लगाकर  मत  देने  की  प्रणाली  का  कुछ  पिछड़े  ak  दूरस्थ  स्थानों  को  छोड़  जहां

 परिवहन  तथा  अन्य  कठिनाइयों  के  कारण  बैलट  प्रणाली  को  जारी  श्रावरय वे  हो  सकता

 सम्पूं  देश  में  अगल  निर्वाचनों  में  अनुसरण  किया  जायेगा  ।  इस  संबंध  में  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं

 किया  है  ।  eq  निर्वाचन  पदाधिकारियों  से  इस  प्रश्न  की  आगे  जांच  करने  तथा  जहां  ऐसी

 कठिनाइयां  हैं  उन  क्षेत्रों  के  बारे  में  रिपोर्ट  देने  के  लिये  कहा गया  है  ।

 पुनर्वास वित्त  प्रशासन  ऋण

 1*११९.  श्री  म्रारका  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 पुनर्वास  वित्त  प्रशासन  द्वारा  aga  किये  जाने  वाले  ए  से  कितने  रुपये के  ऋण  जिनकी

 प्राप्ति  समय  बीत  चुका
 कौर

 इसमें  कितने
 रुपये  के  प्रतिभूति  ऋण  हैं

 ?

 मूल  अंग्रेजी  में



 joo  लिखित  उत्तर  बुधवार
 २  १८६०

 वित्त  उपमंत्री  तारकेदवरी  ।  ३१  (exe
 तक  पुनर्वास

 वित्त  प्रशासन  द्वारा
 वसूल

 किये  जाने  वाले  ऐसे  ऋणों  की  जिनकी  प्राप्ति
 का

 समय  बीत  चुका

 ११४  लाख  रुपये  का  ब्याज  मिलाकर  ५१३  लाख  नभस्मय  है  ।

 ऐसी  धनराशि  के
 बारे

 जिसकी  प्राप्ति  का  समय
 बीत

 चुका  इस
 समय  जानकारी

 उपलब्ध  नहीं  है  सनौर  इसे  एकत्र  करने  में  बहुत  मेहनत  करनी  पड़ेगी  ।  तथापि  सारी  बकाया  राशि

 की  जानकारी उपलब्ध  है  ।  ६८.८२  लाख की  कुल  बकाया  राशि  में.से  जसी  कि  ३१  दिसम्बर

 RExE  की  स्थिति  RXo  ८१  लाख  रुपये की  जिसके  बारे  में  यह  विचार  किया  गया  किः

 वह  वसूल  हो  पूरी  तरह  से  प्राप्त
 कर  ली

 गई  प्रौढ़  Re  लाख  रुपये
 की

 राशि  के
 बारे

 में
 भी

 यह  aren  है  कि  वह  वसूल  हो  जायेगी  यद्यपि  पुरी  तरह  से  प्राप्त  नहीं  हुई
 |

 ~
 कनाट  प्लेस  में  हत्या

 थी  ब्र  गे  देव

 थी  Ho  लाठ  दीवाने :

 श्री  प्र्०  |: ह ०  तारिक

 श्री  रामेश्वर  टाटिया

 थी  राम  कृष्ण गीत

 श्रीमती  इला  पाल  चौधरी

 sit  wat  सिह  भदौरिया :

 1१२०  sit  पहाड़िया

 थी  हरजीत fag  सरहदी

 थी  पर्  झ्०  गोपालन

 उन्स

 थी  दी०  Go

 थी  विनती मिथ

 थी  हेमराज

 थो  मोहम्मद  इलियास

 क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किਂ

 क्या  १६  Veo  को  कनाट  प्लेस  में  दिनदहाड़े  एक  व्यक्ति  की  हत्या  की  गई  थी

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या  है  ae  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की
 1

 गृह
 कायें  मंत्री

 गो०  ब०
 :

 शौर  १६  PERO BT LL-VY
 को  ह

 १-४४

 To  द  बजे  गुलजार  सिंह  नामक  एक  व्यक्ति  जो  मिन्टी  सर्कस  से  सिंधिया  हाउस की  झ्रोर

 मोटर  साइकिल से  जा  रहा  चार  व्यक्तियों  ने  बर्मा  ७५  के  कार्यालय  के  सामने  मार  डाला  ।  सारे

 कागा
 प्रयुक्त  पकड़  लिये  गये  gate  उन  पर  न्यायालय  में  म  कदमा  चलाया  जा  रहा  है  ।

 oceans oe

 मल  मरंग्रेज़ी
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 भारत  धौर  पाकिस्तान  के  बीच  सास्कृतिक  संबंध

 *
 १९१.  sit म०  ला०  व्या  वैज्ञानिक  ध्रनसन्वान  शर  सांस्कृतिक-कार्य मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 व्या  यह  सय
 है  फि  भारत  कौर  पाकिस्तान के  बीच

 वर्तमान  सांस् ट्र दिव  weet
 को

 सुदृढ़  बनाने  के  विचार  से  हाल  ही  में  rake  में  भारत  सनौर  पाकिस्तान
 कै  लेखकों

 का  एक

 सम्मेलन  था

 यदि  तो  भारत  के  कितने  लेख क  इस  सम्मेलन  में  सम्मिलित  हुए  कौर

 सम्मेलन  में  मुख्य-मुख्य  क्या  निर्णय  किये  गय े?

 वैज्ञानिक  ate  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  हुमा यू नू  )  हा ँI

 शौर  सम्मेलन  के  लिये  भारत  सरकार  को  कोई  Az) fray 3 प्राप्त ae  gar

 लेकिन  एसा  पता  चला  है  कि  भारत के  नौ  लेखकों ने  इस  में  भाग  लिया था  ।  पुस्तकों  प्रौढ़
 प्रकाशनों

 प्रदला-बदली,भाषाशओं  के  शिक्षण  भ्र ौर  साहित्य  के  प्रकाशन  अर  प्रतिनिधि  मण्डलों

 के  खाने  जाने  आदि  के  बारे  में  प्रस्ताव  पास  किये  गये  थे  ।  दोनों  देशों  के  लेखकों  से  यह  कपिल  भी

 की  गई  थी  कि  वे  सद्भावना  पैदा  करने  वाले  विषयों  पर  लिखें
 ।

 दिल्ली  में  दिक्षा  संबंधी  कार्यकालों दल

 थी  राम  कृष्ण गुप्त

 सरदार  इकबाल  fag
 ॥

 श्री  हरिशचन्द्र माथुर  :

 "१२२  थो  सरजू  पांडे
 :

 श्री  दी०  चं०  फार्मा  3

 |  sft  न०  स०  देव
 :

 Lat  fag  सरहदी
 :

 क्या  दिया  मंत्री  rg  १६६०  के  अ्रतारांकित प्रश्न  संख्या  RQRVvsG  के  उत्तर  के  में

 यह  बताने  BY  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  शिक्षा  मंत्रालय  द्वारा
 दिल्ली

 की  शिक्षा  सदस्यों
 का  भ्रष्ययन करने के लिये करने  के  लिये

 नियुक्त  किये  गये  कार्यकारी  दल  ने  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी  है  ;  atk

 यदि  तो  उसकी  ger  सिफारिशें  कया

 शिक्षा  मंत्रो  का०  ला०  2  )  श्रीमान् ।

 सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 कार्यकारी
 दलਂ  ने  मुख्य-मुख्यਂ  बातें  यह  मालूम की  हैं

 (१)  पांच
 ag  की

 चौथी  अवधि  अर्थात्  के  आरम्भ  तक  दिल्ली
 की

 जनसंख्या
 लगभग  ७  लाख

 ar

 प्राप्त

 रुप

 से  २००  विद्यार्थी  प्रति
 स्कूल

 गुल  अंग्रेजो  में



 ROR  लिखित  उत्तर  २  अगस्त  Regs

 df  ६.  ११  वर्ष  के  राय-वर्ग  की  जन  संख्या  में  जो  वृद्धि  होगी  उसकी  प्रति

 के  लिये  ROKR  अतिरिक्त  एक  सेक्शन  वाले  प्राथमिक  स्कूलों  की  भ्रावइ्यकता

 होगी  इन  स्कूलों में
 ८,५६०

 भ्र ध्या पक  रखें  जायेंगे  |  इसी  प्रकार  मिडिल  स्कूल

 की  शिक्षा के
 लिये  ६५२  मिडिल  स्कूलों

 की
 आवश्यकता  होगी

 रोक  उनमें  ५,८६८

 भ्रघ्यापक  रखे  जायेंग े|  प्रत्येक  स्कूल  में  २५०  विद्यार्थी  होंगे  ।  हायर  सेकेन्डरी

 दिक्षा के  लिये
 ५३२  स्कूलों  की  आवश्यकता होगी  प्रौढ़  उनमें  Viigvo LU

 प्रघ्यापक  रखें  जायेंगे  ।  डबल  सेक्शन  खोलकर  प्रत्येक  स्कूल  में  २००  विद्यार्थी

 aif  ।

 (2)  उच्चतर  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  ae  मान  कर  चलने  पर  कि  एक  कालेज  में  भ्ौसतरूप

 से  १,२४०  frond लगभग  ३२  अतिरिक्त  कालेजों  की  भा वस् यकता

 म  गये  क  कालेज  के  लिये  १०  एकड़  भूमि  की  भावइयकृता पड़ेगी

 जिसका  भय  सह  है  कि  अगले  २०  वर्षों  में  केवल  कालेजों  के  लिये  ही  ३२०  एकड़

 भूमि  का  प्र बन्ध  करना  होगा  |  इसके  उपयुक्त  आधार  पर  खेल  के  मैदानों

 ale  का  प्रबन्ध  करना  झ्रावश्यक  होगा  |

 भारतीय aries  सेवा  कौर  भारतीय  सांख्यिकीय  der

 |" ह  |: है  तारिक 1

 १२३
 थी  कृष्ण गुप्त

 सरदार  इकबाल  सिह

 थी

 क्या  गृह-किये  मंत्री  २६  LEKo  के  भ्र तारांकित बनी  संख्या  ५३१  के  उत्तर के  संबंघ

 मैं  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारतीय  आधिक  सेवा  ate  भारतीय  सांख्यकौय  सेवा  की  स्थापना

 के  बारे  में  wa  तक  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 मंत्रालय  मं  राज्य-मंत्री  :
 दोनों  सेवायों के  लिये  नियमों का  प्रारूप

 |
 तयार  कर  लिया  गया  हैऔर  जेसे  ही  वे  मंजूर  कर  लिये  जायेंगे  वे  प्रकाशित कर  दिये  जायेंगे  |

 नौ-सेना के  छोटे  जहाजों का  निर्माण

 सरदार  इकबाल  सिह
 :

 थी  कृष्ण  गुप्त  !

 थी  Wo  स०  तारिक 1१२४

 दी०

 थी  पांगरकर

 क्या  प्रतिरक्षा मंत्री  ३  १९६०  के  तारांकित  संख्या  ५९०  के  उत्तर  के  सम्बन्ध

 यह  बताने
 की

 कृपा  करेंग  कि  नौ-सेना  के  छोटे  जहाज़ों  का  भारत  में  निर्माण  करने  का  प्रस्ताव

 इस  समय  किस प्रक्रम पर  है  ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री
 :

 भारत  में  नौसेना  के  कुछ  प्रकार के  छोटे

 नौसेना  के  और  नये  नये  किस्म  के  छोटे  जहाज  बनाने  के जहाज  बनाना  प्रारम्भ  क्या  गया  है  |

 वि
 बारे  में  बिचार  किया  जा  रहा  है  ।

 सारी  बातें  बताना  लोक  हिंद  में  नहीं ह  we  ar  TAS  MO

 बूल ६  झ्रंग्रेजी  में
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 विदेश  जाने  ae  भारतीय  विद्याथियों  की  ata

 थ्री  No  Wo  बझा

 |  tt  सुधार

 थी  जीत सिह  सरहदी  1 1१२४

 )  श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर
 :

 att  श्रीधर

 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  विदेशों  में  wena  करने  के  लिये  जाने  के  इच्छुक  भारतीय  विद्यार्थियों  की  जांच

 करने  की  प्रणाली  चाल  करने  के  किलो  प्रस्ताव पर  विचार  किया जा  रहा  है  ;  तौर

 ?

 यदि  तो  यह  योजना क्या  है  कौर  इसके  किस  तिथि  से
 लागू  किये

 जाते  की  सम्भावना

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०  ftereit) : :  शर  इस  विषयਂ  पर  विचार
 किया

 जा  रहा है

 सेना  इंजीनियरिंग सेवा

 |  विद्याचरण  शुक्ल
 :

 1१४५०.
 {

 थी  राम  कृष्ण  गुप्त

 श्री  टाटिया  :

 L Fa  इकबाल  सिह
 :

 क्या  प्रतिरक्षा मंत्री  €  PERE  के  झतारांक्त प्रदान  संख्या  १२११  के  उत्तर  के

 संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  भ्रसिस्टेंट  एक्जीक्यूटिव  इंजीनियरों  तथा  सीनियर  बैरक  eats  पदाधिकारियों  के

 स्थायी  पद

 भ

 जा  चाह

 है  भर

 इंजी  निर्यारिंग  सेवा  के  कुछ  अस्थायी  पदों  स्थायी  बनाने  के  प्रस्तावों  पर

 सरकार  जो  विचार  कर  रही  उसका  क्या  परिणाम sare

 पीतिका  मंत्री
 कृष्ण  )  जहां  तक  ग्र सि स्टेंट

 एक्जीक्यूटिव
 इंजीनियरों  के

 पदों  का  संबंघ  विभागीय  पदोन्नति  समिति  a  पदाधिकारियों  को  स्थायी  बनाने  की  बात  मंजर

 कर  ली  है  |

 सीनियर  ब  रक  स्टोर  पदाधिकारियों  को  स्थायी  बनाने  के  आदेश  जल्दी  ही  निकलने  वालें

 हैं  ।

 इस  पर  wal
 विचार

 किया  जा रहा है  ।  इस
 नरेन

 को  जल्दी  से  जल्दी  तय
 करने

 की  पूरी  कोशिश  की
 जा  रही

 है  |
 em ane  a प  फका  ह  ee  ee  are  a  GL

 मूल  अंग्रेजी
 में
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 केन्द्रीय  सचिवालय  में  हिन्दी

 1१४५१  भो  इ०  मधुसूदन राव  :  क्या  गुह-कराये मंत्री
 २२  १९६०

 के
 अतारांकित

 प्रदान

 संख्या  २४२०  के  उत्तर के  संबंध  में  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सचिवालय  में  हिन्दी  सिखाने  की  योजना
 चालू  होने

 के  बाद  से  भारत  सरकार  के  श्रेंणी  १

 कौर  २  के  कितने  पदाधिकारियों  ने  हिन्दी  सीखी  है  .;  कौर

 इस  योजना  के  भ्रन्तगंत  इस  समय  कितने
 री  हिन्दी  सीख  रहे  हैं  ?

 tyes  मंत्रालय  में
 राज्य-मंत्री  :  %, 283  |

 ५२३८

 आंध्र  प्रदेश  में  पुरातत्व  संबंधी  सर्वेक्षण

 1१५२.  प्रीत  मधुसूदन  राव
 :

 कया  वैज्ञानिक  श्रनुसन्घान  ale  सांस्कृतिक
 कार्य  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 श्रीनगर  प्रदेश  में  प्राचीन  मन्दिरों  तथा  अन्य  ऐतिहासिक  स्मारकों  के  बारे  में  क्या  कोई

 सर्वेक्षण  किया  गया  है  ;  अर

 यदि  तो  कितने  स्थानों  का  सर्वेक्षण  किया  om  चुका  है  तथा  उसका  विस्तृत  ब्योरा

 नया

 वैज्ञानिक  अनुसन्धान  श्र  सांस्कृतिक-कार्य  उपमंत्री  म०  मो०

 श्रीमान्  ।  आन्ध्र  प्रदेश  के  मेडाक  तथा  करनूल  जिले  का  ए  क-एक  गांव  करके  सर्वेक्षण  किया  जा

 है  ।

 wa
 तक  १२२४  गांवों का  सर्वेक्षण  किया जा  चुका  है  ।  मोटे  तौर  से  सर्वेक्षण  के  निम्न

 लिखित  परिणाम  निकल  हैं  :

 wars

 मेडाफ  जिले  का  सर्वेक्षण  करने  पर  बड़े-बड़े  पत्थरों  से  बने  दो  स्थान  मिले  जिनमें  एक

 मुंगी  में  है  ake  दूसरा  पतनचेरू  में  है  ।  इन  स्थानों  पर  पत्थर  के  कई  वृत  पाये  गये  हैं  ।  पतनचेरू

 में  काले  शौर  लाल  बतन  के  काम  भूरे  रंग  के  चित्रित  बर्तन  कौर  लाल  पालिश  किये

 हुये  ada  पाथ  गय  हैं  ।  इसमाइल-खानपेट  में  पत्थर  की  छोटी-छोटी  चीजें  अ्रौर  बड़े  पत्थरों  के  पालिश

 किय  हुये  काले  बर्तनों  के  कड़े  तथा  सातवाहन  काल  के  खुदे  हुये  चमड़े  के  रंग  के  माला  के  दाने  पाये

 गय  डोभरगू में
 लाल  रंग  के  छींटों  agra  भूमि  पर  छोटी-छोटी  चीजें  मिली  इस

 स्थान  पर  भीतर  से  खुरु कल  बिल्लौर  जैसे  चमकीले  पत्थर  तथा  हाथ
 के

 बने  हुये  भूरे  रंग के  कुछ

 बतन भी  मिले  हैं  ।

 कूल

 कार्य  जिले में  बड़े-बड़े  पत्थरों  से  बने  दो  स्थान  मिले  जिनमें  से  एक  पट्टी  कोंडा

 के  निकट
 पर्वती  कोंडा

 तथा  बासीवरल्लकॉंड  में  है  शौर  दस रा  wat  तालुके  में  ग्रस परी  में  है  ।  काले

 ak  लाल  ata  तथा  काली  पालिश  के  ada  उत्कल

 तथा
 प्यार

 कोन्तलपड़  में  मिले  हैं  ।  इस  क्षेत्र  में  चालुक्य  वंश  के  आरम्भ  के  मन्दिर  तथा
 शिलालेख

 पूल  अंग्रेजी  में
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 थो  मिले हैं  ।  हट्टीवेल्लामल्लू  श्रड़ोनी  तालुक  में  काले  पत्थर
 की

 कई  छोटी-छोटी  चीज़ें  मिली  हैं
 ।

 sit  ite  गाल  ट्राव ल किस्म
 चह

 were
 की

 gay  SNe
 भी  मलो  जिन  पर  aga  भ्रच्छी  पालिश  चढ़ी

 हुई  है  अर  बहुत  अच्छों  हैं  कुप्पा गुल्लू  में  पत्थर के  बाजार  तथा  बड़-बड़  पत्थरों

 के  काली  are  लाल  चीजें  तथा  बीच  के  किस्म  की  काली  पालिश  की  चीज़ें पाई  गई  हैं  ।  काका नूर

 के  निकट  एक  टीले  पर  भरे  रंग  के  चित्रित  बतन  मिले  हैं  जो  काफी  प्रसिद्ध  हैं  ake  जिन  पर  चीनी

 मिट्टी  से  खराड़ी  तिरछी  रेखायें  बनी  हुई  हैं  ।  काले  तौर  लाल  बर्तन  भी  मिले  जिनसे  यह  पता  चलता

 है  कि  सातवाहन  काल  तक  वहां  भ्रमणी  खासी  अ्राबादी  होगी  |

 उड़ीसा  के  लिय  लोहे  को  चादरें

 1१५३  श्री  पाटेकर  नया  खान  प्रौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  ०, रग
 कि

 PEXE-Go  में  उड़ीसा  सरकार  द्वारा  लोहे की  कितनी  चादरें  मांगी  गई  ;  शर

 यह  मांग  किसि  सीमा  तक  पुरी  की  गई  तथा  उड़ीसा  को  विभिन्न  विकास  परियों

 के  हेतु  लोहे  किन्नौर  चादरें  देने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  प्रबन्ध  किये  हैं
 ?

 खान  शौर  इंधन  मंत्री  स्वरण  :  १६,३४८

 VRaXy¥  टन ।  राज्यों की  बढ़ती  हुई  मांग  की  पूति  के  लिये  उपलब्ध  माल  का  समान

 वितरण  किया  जाता है  ।

 बम्बई के  लिय  vite  हाड  कोकਂ

 1१५४.  श्री  पांगरकर
 कया

 लान  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  करप  करेंगे  कि

 PEYE-Fo  में  साफ्ट  कोक  कौर  हार्ड  कोक  का  कितना  श्रभ्यंदा  बम्बई  सरकार  को

 दिया

 क्या  सरकार  से  बम्बई  के  लिव  ग्रभ्यंदा  बढ़ाने  के  लिये  कहा  गया  था  कौर

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई
 ?

 सान  घोर  इंधन  मंत्री  स्वर्ण
 :  PEXR-Go  की  सम्पूर्ण  प्रविधि

 के  लिये  बम्बई  राज्य  की  साफ्ट  कोक  ae  हार्ड  कोई  का  निम्नलिखित  श्रीयंत्र  दिया  गया  :“--

 साफ्ट  कोक  PRUs  माल  डिब्बे

 हाड  कोक  ५२३९  माल  डिब्बे

 कौर  इंजीनियरिंग  —  तथा  फौलाइघरों  के  लिये  RENE  से  प्रति

 मास  ६१  माल-डिब्  तक  वी  ०  पी०  हाड  कोक  का  अत्यंत  बढ़ाने  के  लिये  प्रार्थना  की  गई  थी  ऑर

 इसको  पूरी  तरह  से  मान  लिया  गया  था  ।  साफ्ट  कोक  का  अध्यक्ष  बढ़ाने  के  लिये  कोई  प्रार्थना  नहीं

 की  गई  थी  |

 भारत  का  भतत्वीय  सबेर  विभाग
 म
 |  १५५.  श्री  पांगरकर

 :  क्या  खान  शौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने
 की  कपा  करेंगे  कि

 भारत  के  भूतत्वयीय  सर्वेक्षण  विभाग  द्वारा  १९५९-६०  में  मध्य  प्रदेश  के  किन  विन

 क्षेत्रों  का  सवाल  fear  गया  गौर

 उसके  क्या
 ofcyry

 कह

 मूल  aa गजी  में



 Oo

 ३०६  i

 चि

 उतर  ब  ३  अगस्त  ReKe

 सारलरिसतसंत  के०  दे०  :  )  PEXE-Ko  में  भारत  के  भतत्वीयं क

 सर्वेक्षण  विभाग  द्वारा  जिन-जिन  क्षेत्रों का  सर्वेक्षण किया  कि  व्यौरा इस  प्रकार  हे
 :->-

 y  नक्शे  तेयार करना  :

 देवास  कौर  सुरक्षा

 क

 ।

 ्य
 खनिजों  संबंधो  खोज

 :
 a

 rat में  {TUy;

 द्  वाडा  में
 दि

 ध  पीबी में
 चांदी  की  चीनी

 छोडा  नागपुर  तथा

 “4

 लौह  प्रयास  ;

 सिंगरौली  में  कोयल  के  लिये  खुदा  |  छोटा  डोंगर  में  तांबा  ।

 ae  होशंगाबाद  तथा  नति सिह पुर  जिलों  में  पानी  सप्लाई
 करने  की  समस्यायें  ।

 नक  नया  करना  :  १२७०  वग  मील  क्षेत्र के  क्रमबद्ध  शौर  १०  ,
 वर्ग  मील  क्षेत्र  के  ब्योरे

 वार  नक्शे  यार  कर  लिय  गय  हैं  ।  a  a

 खनिज  संबंधो  हीरे  के  नमूने  घोड़े  जा  रहे  हैं  ।

 3G  मोटी  ब्रोकर  ८०--१५०  फुट  लम्बी  गेरू  की  चट्टान
 पाई

 रीय
 a

 ‘fart  में

 ी

 पर  ताँबा  पाया  गया  |

 aa pat  ।  सिंगरौली छोटा  डोंगर में  सल्फाइट  खनिज  पाया
 गयाਂ  किन्तु  उसमें

 ताबे  की
 मात्रा  बहुंत

 it  5  भीग  ६०७०  लाख  टन  कोयले  के  मिलने  का  प्रदान  है  ।

 द

 में  भूतपूर्व  सेनिकों  के  लिय  बस्तियां

 1१४५६.  थो  दो०  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  व  गयी

 x

 दिल्ली  के  arya  सैनिकों  के  लिये  दिल्ली  में  प्रभी  तक  कितन नी  it  स्थापित

 ta
 चुकी

 उन  बस्तियों  में  कितने  व्यक्ति  रह  रहे  हैं  ;  शरर

 उन्हें  श्रमदान  के  रूप  में  प्रभी  तक  कितनी  राशि  दी  जा
 चुकी

 थ

 मंत्रों  कृष्ण
 :  कोई भी

 नहीं
 ।
 त

 भूतपूर्व  सैनिकों  के

 लि  र ह ी  में  को  ई  भी  विधि  औद्योगिक  a  lhe  बस्ती  नहीं की  गयी है  ।

 सली  स्व दलदल  प्रशन  उत्पन्न  ट्  होता  |

 द
 ्य

 भारत म
 थ

 थी  दो०  दार्मा

 TAY  Oo
 पांगरकर

 द गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  f

 _ ()
 LEKo  में  ऐसे  कितने  पाकिस्तानी

 बाद  भी  भारत  में  रहते  रहे  हैं
 ;  art
 किरेश

 ae  भरंग्रेजी  में

 थ



 १२  Ca5R  लिखित  उत्तर  R09

 कितने  व्यक्तियों
 की

 वीसा  की  अवधि  बढ़ा  दी  गयी हैं

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  कौर  जानकारी  एकत्रित  की

 ना  रही  है  प्रौढ़  उपलब्ध  होते  ही  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 पुलिस  विभाग  में  भ्रष्टाचार

 1१४५८.  श्री  दी०  चे  शर्मा  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 १९६०
 में  केन्द्रीय  सरकार  के  aha  काम  करने  वाले  कितने  पुलिस  कर्मचारियों  को

 at तक  भ्रष्टाचार  के  मामलों  में  गिरफ्तार  किया  गया  है  ;  कौर  उनके  विरुद्ध  मक-मनी  aaa

 गए

 उक्त  wafer  में  शानदार  काम  करने  पर  कितने  पुलिस  कर्मचारियों
 को

 इनाम  दिये

 गये  हैं
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  2840 TH ¥ | तक  ४  |

 १६६०  तक  32¥5

 उड़ोसा  में  पुरातत्व  संबंधी  खुदाई

 1१५९.  श्री  दी०  चं०  क्या  वैज्ञानिक  अनुसन्धान  कौर  सांस्कृति तिक-कार्य मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे f  कि  :

 क्या  REXE—Ko  में  उड़ीसा  में  कोई  पुरातत्व  सम्बन्धी  खुदाई  की  गयी
 कौर

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निवाले  हैं
 ?

 वैज्ञानिक  श्रनुसन्घान  att  सांस्कृतिक-कार्य  उपमंत्री  स०  मो ०
 :

 जी

 केवल  रत्नगिरि  की  खुदाई  का  काम  पूरा  किया  गया

 दो  मठों  के  फर्द  कौर  नींव  की  झर  खुदाई  की  गई  ae  उनमें  से  एक  के  नीचे  एक  कौर

 पहले  के  मठ  का  पता  चला  है  जिसमें  कांसे  की  कुछ  वस्तुएं  भी  मिली हैं  ।  इसके  अतिरिक्त घंटों  के  एक

 मन्दिर  के  भग्नावशेष  भी  निकले हैं

 वाणिज्य  दिक्षा

 1१६०.  श्री  दी०  चं०  कया  वैज्ञानिक  झ्रनुसन्धान  कौर  सांस्कृतिक-कार्य मंत्री  १६  फर

 १९६०  के  प्रशन  संख्या  २८६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 माध्यमिक  शिक्षा  के  स्तर  पर  वाणिज्य  शिक्षा  और  पोलिटेक्निक  के  डिप्लोमा  कोसों

 में  वाणिज्य  सम्बन्धी  दिक्षा  लाग  करने  शौर  व्यावसायिक  तथा  शिक्षा

 में  समन्वय  उत्पन्न  करने  के  सम्बन्ध  में  विस्तृत  सुझाव  देने  के  लिये  नियत  की  गयी  तीन  उपसमितियों

 के  काम  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ;

 उसका  ब्यौरा  कया  है
 ?

 वैज्ञानिक  अनुसन्धान  कौर  सास्कृतिक-कार्ये मंत्री  हनुमान  (*)

 तीनों  उप-समितियों  द्वारा  की  गयी  प्रगति  का  ब्यौरा  निम्नलिखित  है
 :---

 (१)  पोलीटैक्निक  में  डिप्लोमा  कोर्सों  से  सम्बन्ध  रखने  वाली  उपसमिति  ने  यह  सिफारिश

 नणाथयनणाणाणल्ण
 की  है  कि  पोलिटेक्निक  स्कूलों  में

 कमर्शियल  प्रेक्टिसਂ  सम्बन्धी
 दो

 वर्षों  का  पूर्णकालिक  अथवा  चार ममात

 मूल  अंग्रजी  में

 668(ai)  1.5--4
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 वर्षों  का  भ्रल्पकालिक डिप्लोमा  कोर्स  प्रारम्भ  किया  जाये  ।  उस  कोर्स  में  श्रीनिवास  विषयों  के  रूप  में

 वाणिज्यिक  गणित  आरम्भिक  पुस्त पालन  बुक

 वाणिज्यिक  भूगोल  ज्योग्राफी )  ,
 वाणिज्य  के  तस  श्रॉफ  कामों  )

 att  टाइप  राइटिंग  सम्मिलित  हों  कौर  निम्नलिखित  विषयों  में  से  एक  विषय  ऐच्छिक  विषय  के  रूप

 में

 प्रा गु लिपि  )  ;  लेखाकर्म  ;  विदेश  व्यापार  कार्य  (  फारेन  ट्रेड  प्रेक्टिस  )

 बेकिंग  कार्य  प्रैक्टिस )  सचिवालय  सम्बन्धी  का  प्रेक्टिस )  बिक्री  कला

 (२)  व्यवसाय  निकायों  ate  शिक्षा  संस्थानों  में  समन्वय  सम्बन्धी  समिति  ने  यह  सिफारिश

 की  है  कि  व्यावसायिक  संस्थाओं  कौर  विश्वविद्यालयो  में  श्र  अधिक  समन्वय  की  श्रावइ्यकता  हे

 वाणिज्य  स्नातकों  को  सामान्य  विषयों  से  छट  दिलाने  के  लिये  व्यावसायिक  संस्थापकों  के  सहयोग  से

 उपयुक्त  योजनायें  तैयार  कर  ली  जायें  |

 किसी  भी  विद्यार्थी  कों  एक  समय  पर  एक  से  अधिक  व्यावसायिक  विषय  पढ़ने  की  ante  न

 दी  जाय े।

 (३)  माध्यमिक  शिक्षा  में  वाणिज्य  सम्बन्धी  उपसमिति  नै  अभी  तक  अपनी  रिपोर्ट  नहीं

 भेजी है  ।

 भ्रनुसुचित  अनुसूचित  श्रादिम  जातियों  तथा  oa  पिछड़े  हुए  वर्गों  की  सूचियां

 at  दी०  Wo  फार्मा

 श्री  रा०  च०  साझी

 श्री  gate  हंसना 1१६१

 ।  श्री  | अ ध्  मकसुदन राव

 |  श्री  सीरिया

 कया  गृह-कार्य  मंत्र
 28  १९६०  के  करता  रोहित  प्रशन  रांख्या  २९२  के  उत्तर  के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  कृप  करेंगे  कि  अनुसूचित  अनुसूचित  आदिम  जातियों  कौर  अन्य  पिछड़े हुए

 वर्गों  की  सूचियों  के  पुनरीक्षण  के  सम्बन्ध  में  प्रभी  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है
 ?

 उपमंत्री  ( street  :
 जैसा  कि  पूर्ववर्ती  प्रत  के  उत्तर  में  बताया  गया

 केवल  श्रनुसुचिंत  जातियों  तथा  अ्रनुसुचित  आदिम  जातियों  की  ही  सूचियों  का  पूरी  क्षण  किया  जा  रहा

 है  |

 Wear  प्रदेश  को  छोड़  कर  शेष  सभी  राज्य  सरकारों  से  अनुसूचित  जातियों
 तथा  अनुसूचित  आदिम

 जातियों  की  सूचियों  के  पुनरीक्षण  के  सम्बन्ध  में  सुझाव  प्राप्त  हो  गये  हैं  ।

 गाजीपुर  जिले  में  स्मारक

 1१६२.  को  सरजू  पाण्डेय
 :

 नया  वैज्ञानिक  श्रनुसन्थान  कौर  सॉस्कृतिक-कार्ये  मंत्री  ag  बताने

 वी  हता  करी
 उत्तर  प्रदेश  के  गाजीपुर  जिले  के  कितने  स्मारकों  श्र  प्राचीन  इमारतों  की  जिम्मेवारी

 केन्द्रीय  पुरातत्व  परामर्शदात्री  समिति  द्वारा  ले  ली  गयीं

 काकल
 कया  उक्त  समिति  ने  ars  arent  लेस  की  कब्र  को  भी  mda  ग्रीन  ले  लिया

 मूल  अंग्रेजी  में
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 यदि  तो  उसके  क्या  aren  चक  इसकी  रक्षा  का
 काम  किस  संस्था

 को
 सौंपा

 गया &

 क्या  केन्द्रीय  पुरातत्व  विभाग  गाजीपुर के  ऐतिहासिक  महत्व  के
 स्थानों  पर  खुदाई  का

 काम  प्रारम्भ  करने  का  विचार  रखता  कौर

 यदि  तो  वह  काम  कब  तक  प्रारम्भ किया  जायगा  ।

 वैज्ञानिक  अनुसन्धान  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  उपमंत्री  स०  Ato

 पुरातत्व  परामर्शदात्री  समिति  नामक  कोई  समिति  नहीं  हैं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 इस  समय  भारत  स्थित  ब्रिटिश  उच्चायोग  द्वारा  इस  इमारत  की  देखभाल  की  जा

 रद्दी

 जी  नहीं

 set  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  अनुसूचित  जातियों  कौर  श्रनुसुचिंत  ख़ादिम  जातियों  का  कल्याण

 TER.  श्री  सूरज  पाण्डेय  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  १९€  1E~—%e  में

 उत्तर  sea  की  शभ्रनुसुचित  जातियों  शर  शभ्रनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  कल्याण  के  लिये  केन्द्र  द्वारा

 कभी
 तक  कुल  कितनी  राशि  बांटी  गयी  है

 ?

 1  गृह-कार्य  उपमंत्री  :  उत्तर  प्रदेश  में  कोई  भी  अनुसूचित  शझ्रादिम  जाति

 ही ंहे  ।  जहां  तक  भ्रनुसुचित  जातियों  का  सम्बन्ध  उनके  बारे  में  जानकारी  निम्नलिखित

 केन्द्रीय  सेक्टर  २९२.  १४  लाख  रुपय

 राज्य  सेक्टर  ०४  लाख  रुपय  |

 अनुसूचित जाति  तथा  अनुसूचित  ख़ादिम  जाति  ara

 1१६४.  श्री  सरजू  पाण्डेय :  क्या  गृह-कार्य मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 अनुसूचित  जाति  तथा  भ्रनुसुचित ख़ादिम  जाति
 आयुक्त  ने  geUs—yUe  गौर  geye—

 ६०  में  उत्तर  प्रदेश  का  कितनी  बार  दौरा  किया  रोक

 ag  किस  किस  स्थान  पर  गये  थे
 ?

 उपमंत्री  ( street  श्रद्वा  १३  बार ।

 गाजीपुर  तथा

 वाराणसी  ।

 उत्तर  रद्दा  के  उच्च न्यायालय में  लम्बित  मामले

 1१६५.  थी  सरजू  पाण्डेय
 :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  उत्तर  प्रदेश
 के

 उच्च  न्यायालय  मे
 /  तीन  झर  पांच  वर्षों  के  कितने  कितने  मामले  लम्बित  पड़े  हुए  हैं

 ! ?

 fat  अंग्रेज़ी  में
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 गृह-कार्य मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  जानकारी  प्राप्त  की  जा  रही  हैं  धौर  प्राप्त

 होने  पर  उसे  सभा-पटल  पर  रख  दिया  जायेगा
 |

 मानव  भारती  नसरी  तथा  शिशु  शिक्षक  प्रशिक्षण  दिल्लो

 1१६६  श्री
 ब्र  शक्  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मानव  भारती  नर्सरी  तथा  शिशु  शिक्षक  प्रशिक्षण  केन्द्र  स्त्रियों के

 दिल्ली  सरकार  द्वारा  मान्यता  प्राप्त  संस्था

 यदि  at,  तो  उसे  किन  किन  कोर्सों  के  प्रशिक्षण  के  लिये  मान्यता  दी  गयी  है  ?

 दिक्षा  मंत्री
 का०  ला०  :

 नहीं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 नागरे का  किला

 FREY.  थी  तू  क्ञठ  गोपालन  :
 क्या

 वैज्ञानिक  श्रनसन्धान चक  कौर  सास्कृतिक-कराये  मंत्री  यह

 बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  हाल  में  गरे  के  किले  की  मरम्मत  प्रारम्भ
 की

 गयी

 यदि  तो  कवी  कार्य  पूरा  हो  गया

 वहां पर
 किस  प्रकार  की  मरम्मत

 की
 गयी

 क्या  मरम्मत  का  कार्य  विभाग  द्वारा  किया  गया  था  या  कि  ठेकेदार  द्वारा

 क्या  कार्य  को  बीच  में  ही  छोड़  दिया  गया  कौर

 यदि  तो  उसके  बया  कारण  है  ?

 वैज्ञानिक  शभ्रनुसन्थान
 site  सांस्कृतिक  कार्य

 उपमंत्री  Ho  मो०  दास

 मरम्मत  के  कुछ  एक  मुख्य  कार्यों  जसे  कि  दीवाने  श्राम  की  छन  पर  नई  कंक्रीट  डालनें  के

 अतिरिक्त  मोती  मस्जिद  ae  अरन्य  स्थानों  पर  कुछ  एक  छ  टी  द्धारा  मरम्मत  भी  की  गयी  थीं  ।

 कुछ  ald  विभाग  द्वारा  और  कुछ  ठेकेदारों  द्वारा  |

 श्र  पुरातत्व  विभाग  द्वारा  किये  जाने  वाले  कायें  में  कुछ  भी  बाधा  नहीं  पड़ी  ।

 परन्तु जो
 भाग  प्रतिरक्षा  मन्त्रालय  के  प्रवीन  उनमें  मरम्मत  के  कार्य  को  अ्रस्थायपी  रूप  से  रोक  दिया

 गया  था  ताकि  वह  पुरातत्व  विभाग  के  सिद्धान्तों  के  अ्रनुसार  किया  जा  सके  ।

 गज़  अफ़सर

 1१६८.  श्री  क०  गोपालन :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 से  गल्

 टिड  अफसरों  के  कथा  क्या  नाम  झोर  पदनाम  हैं  जिन्हें  १६  %E-F  में  अवकाश  प्राप्त  करना  परन्तु

 उनके  सेवा  काल  को  बढ़ा  दिया
 था  ?

 गृह-किये  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री

 :  एकत्रित  की  जा  रही  है  और

 उसे  way  समय  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  |
 a

 par  अंग्रेजी  में
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 केरल  में  प्राविधिक दिक्षा

 १1१६६.  श्री  घ् ०  क्०  गोपालन
 :  क्या  वैज्ञानिक  अ्रतसन्धान  शौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 PELE-Fo  में  प्राविधिक  दिक्षा  के  विकास  के  लिये  क्रैडल  राज्य  को  सहायक-श्रमदान

 के  रूप  में  कितनी  राशि  दी  गयी  ;  भ्र ौर

 वह  रानी  किन  किन  प्रयोजनों  के  लिये  दी  गयी  थी  ?

 अनुसन्धान  ate  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  हनुमान  €,  BEEWS

 पय े।

 ata  निम्नलिखित  घरों  की  erat  अथ  वा  विकास के  लिये  दिये  थे  oe

 मंजर  किये  गये  अनुदान

 क  क ि  लिहाज अ

 संस्था  का  नाम  इमारत  का  रोक  कुल

 frat  तनाव तक

 अनावश्यक

 निरुपमा  रुपये  art
 रुपये

 .  गैर-सरकारी

 श्रलगप्पा  नगर  पोलिटेक्निक

 V9 2s  १६,२००  १८,६१८

 -  एन०  एस०  एस०  पोलिट

 पण्डालम  2, 50,000  £0,000  X,\90,000

 श्री  रामा  गेल

 त्रि परे टर  न  85,000  C8,000  १,€  2,000

 श्र  नारायण  पोलिंग

 क्वि लोन  40,000  २४,०००  94,9  oo

 कारमल

 श्रलप्पी  ३,०००  29,000

 ae  ee  ye Re  ee  et

 रू  1,000  2,%  898s  १६,२००  २६  Ue
 १८ निशान

 सरकारी  संस्थायें

 १.  इंजीनियरिंग  त्रिवेन्द्रम

 २.  गवर्नमेंट  कोशिका डे

 ३.  गव  14¢
 Tox

 कलाम  तरो  f

 ३,४५२,०००  रुपये

 a  nt

 मूल  si  में
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 भारतीय लोक  प्रशासन  संस्था

 1१७०.  श्रीगोपाल गोपालन  :  क्या  feet  मंत्री  १९६०  के  तारांकित  प्रशन

 संख्या  ४६४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दाखिल  होने  वाले PEYG-YE  तथा  PELXE-Fo  में
 भारतीय  लोक

 प्र  शासन
 संस्था

 गैर-सरकारी  विद्यार्थियों  से  फीस  के  रूप  मं  कुल  कितनी  राशि  प्राप्त  हुई  ग्रोवर

 PEXE—Ko  में  उस  संस्था
 में

 सरकारो अर  गर-सरकारी  कुल  कितने  वियार्थो  दाखिल

 हुए  थे  ग्रोवर

 उन

 कत  कैसी  स

 tats

 ह

 मंत्री  (sit  मोरारजी  गेर-सरकारों  विद्यार्थियो ंसे  PEYS-KE  ae

 ZEXE-o  २३४०  श्र  बनी  gy

 PEXE-Ko  में  दाखिल हुए
 विद्याथियों  की  संख्या तथा  उनसे  प्राप्त हुई  फीस क

 झांकने  निम्नलिखित  हैं

 qe  4  Aad  फीस  को  राशि

 प्रय मं  वर्ष  द्वितीय  वर्ष

 Yoo  रुपये गर-सरकारो  20  २१

 सरकारी  रे  wv eo  प
 ~

 का  0  ey  SR ec  साट ES  ID  ce

 न

 ee EEE
 कुल  २

 क
 ६८ १०  रुपय

 अमरीका से  ऋण

 1१७१.  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  क्या  वित्त  पत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  लि

 अमरीकी  विकास  लग  निधि से  भारत  को  aa  तक  क ुन  कितना ऋ  ग  झा

 इसमें से  कितनी  राशि का  ३१  जताई  RE Ko  तक  उपयोग  कर  लिया  गया  हद

 विकास  ऋण  निधि  से  प्राप्त  किये  गये  ऋ  गों  कितना  ब्याज  देना  बकाया है
 ?

 मंत्री  सोरारजी
 :

 १  ३०  ५७  लाख

 (@)  ५०  करोड़  ६२  लाख  रुपये  |

 oy  लाख  रुपय  देने  थ  श्र  व  दे  दिये  गये  हैं
 ।

 इस्पात  कारखानों  म॑  सजद  की  छंटनी

 ot
 चिन्तामणि  पाणिग्रहण

 1१७२.  श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर

 श्रीमती  मिनीमाता

 क्या  खान  और  इंजन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भिलाई  य्रौर  दूरदूर  के  तीनों  इस्पात  कार तना ना  में  जुताई  १९६६०  तक  क्रश

 कितने  मजदूरों  को  छंटवा  में  निकाल  दिया  गया  शोर

 (a)
 १९६०

 तक  उनमें  से  कितने  व्यक्तियों को  पुनः  काम में  लगा  लिया  गया था  ?

 मल  wit  में



 १२  १८८२  )  लिखित  उतर  ३१३

 FRETTA, ATA AT TTA HA खान  कौर  ईंधन  मंत्री  स्वरण  2
 २०  १९६०  तक  भिलाई

 site  दुर्गापुर  से
 क्रिया  ५२०६  कौर  ६५  मजदूरो ंको

 निकाला
 गया  था

 ।  ३०  Ego  तक

 रूरकेला  में  fea  भी  व्यक्ति  को  नहीं  निकाला  गया  था  ।

 ३०  १६६०  तक  भिलाई  से
 निकाले  गये

 व्यक्तियों
 में

 से  ५५६  व्यक्तियों को
 नौकरी

 के  लिये  चुन  लिया  गया  हूँ
 ae  उनमें

 से  ४७
 व्यक्तियों

 ने  नयें  काम  पर  जाना  प्रारम्भ
 भी

 कर  दिया  हैँ
 ।

 ३०  REKo  तक  दुर्गापुर  से  निकाल  हु २
 व्यक्तियों  में  से  १७  व्यक्तियों  को  फिर  से  काम  दे  दिया

 गया  या  |

 के  मदीने  के  ग्रां कड़े  उपलब्ध  नहीं  है ं)

 दुर्गापुर में  रोलिंग  मिलें

 क्या  दु  पुर  इस्पात  कारखाने  कौ  रोग  मिलों  ने  €  १९६०  को  कार्य  प्रारम्भ

 कर  दिया  र

 यदि  हा  तो  at  तक  क्या  परिणाम  प्राप्त  हुए  हैं  ?

 खान  शर
 इंजन  मंत्री  स्वर्ण  १९६०  को  ४२  की

 ब्लू मिग  मिलों  पर  कौर  ११  REGO  क  देश |  की  इनन्टरमिडियेट  मिल  पर
 तजुरबे  के  रूप  में  कार्य

 प्रारम्भ  किया  गया  था  ।  बिलट  सिल  Ze—-G—-VERo  को  चाल की की  गयी  थी  |

 १९६०  तक  दुर्गापुर  में  BXe
 टन  ब्लूम  और  ५१६  टन  बिलट को  गैल  किया

 गया  था ॥

 लड़कियों के  लिये  रिमाण्ड  होम

 1१४४.  थी  प्र०  म  देव  :  क्या
 गृह-कार्य  मंत्री अह

 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  दिलती  में  लड़कियों  के  लिये  रिमाण्ड  होम  चालू  हो  गया  प्रौढ़

 यदि  तो  उस  पर  कितनी  सशि
 खर्च

 के

 गृह-कार्य  उपमंत्री  आल्वा  :  एक  रिमाण्ड  होम  पित  हो  गया  wie  उसमें

 कार्य  इसी  महीने  णु  हो  जायेगा  ।

 ३०  R&Qo  तक  PU RRR

 जलियांवाला बाग  राष्ट्रीय  स्मारक

 Roy,
 श्री  स०  ato  द्विवेदी

 श्री  दलजीत  सिंह
 :

 क्या
 वैज्ञानिक  श्रनुसत्थान  wie

 सास्कृतिक-कार्य  मंत्री यह  बताने कीं  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  जलियांवाला  बाग  राष्ट्रीय  मारक  से  सम्बन्धित  काम  पूरा  हो  गया

 क्या  इस  स्मारक  के  निर्माण  के  लिये  पंजाब
 सरकार  ने

 भी  कोई  facia  arate  किया

 तर

 र्
 rf:

 यदि  तौ
 ग्रंशदान  की

 ree
 श

 क्या  है
 ?..

 प्रंग्रेजी  में



 Rye  लिखित  उत्तर  ३  १६६०

 वैज्ञानिक  भ्रनुसन्धान  पौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  हुमायूँ
 :  काम  को  मुख्य

 मर्दे  क  Ya  करोब  पूरी  हो  गई  हैं  ।  प्रथ  जो  छोटी  मर्दे  बानो  हैं  उनका  ख
 रें  ग्र नुमा नित  aq  के  करीब

 ५  प्रतिशत  होगा
 ।

 नहीं  ।

 सवाल  पैदा  नहीं  होता  |

 मेक्सिको  बेकिंग  पद्धति  के  सम्बन्ध  में  रिपोर्ट

 TRG.  श्री  छी नारायण  दास  :  कया  वित्त  मंत्री  ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  के  रक्षित  बैंक  द्वारा  मेक्सिको  को  बैंकिंग  पद्धति  का  झ्रध्ययन  करने  के  लिये

 मेक्सिको  भेजे  गये  विशेषज्ञ  ने  कोई  ष्पोटं  पेश  की  हैं  ;

 यदि  at,  तो  उस  रिपोर्ट  में  क्या  क्या  सुझाव  ate  सिफारिशें  दी  गयी  हैं  झोर

 मेक्सिको  बैकिंग  पद्धति  में  ऐप  कौनसी  विशे  जता  है  जिसके  लिये  यहां  से  एक  विशेश

 को  भेजने  की  जरूरत  पड़  गयी  थीਂ  ?

 वित्त
 मंत्री

 मोरारजी  :  फिर  मेक्सिको  को  कृषि  विकास  yale  का

 अध्ययन  करने  लिये  वहां  भें  नें  गये  रिज  बैंक  के  पदाधिकारी  स्पोर्ट  बनी  ततार  को  जा
 रही

 मेक्सिको  ने  हाल  के  कुछ  क  वर्षों  में  कृषि  विकास  के  क्षेत्र  में  पर्याप्त  प्रगति  की  हैं  ate

 यह  ज्ञात  gat  हे  कि  उसने  कृषि  के  विकास  तथा  फस न  के  उत्पादन
 के  लिये  वित्तपोषण  ai  विद्वेष

 अवस्था  की  है  ।  इसलिये  मेक्सिको  wi  ग्राम्य  ऋण  पद्धति  तथा  अन्य  मामलों  का  अध्ययन  करना

 दीपक  था  |

 भ्रष्टाचार के

 १७७.  थो  नरदेव
 स्नातक

 :
 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ey  &-K  में  केन्द्रीय  सरकार के  कुछ  पदाधिकारी  way  देश  के  सम्बन्ध  में

 भ्रष्टाचार  के  कार्यों  के  झ्र परा धी  पाये  गये  हैं  ;  ak

 यदि
 तो

 उन  की  संख्या  कितनी  है
 ?

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  ०  १९५९-६०  में  केन्द्रीय  सरकार  की  सिविल

 सीलबंदी  का  कोई  राजपत्रित  पदाधिकारी  अपने  देश
 के  सम्बन्ध में  भ्रष्टाचार के

 कार्यों  का  भ्र परा धी  नहीं  पाया  गया  |

 प्रश्न ही  नहीं  उठता  ।

 चुनाव  याचिका

 1१७५.  भी
 राम  कृष्ण गुप्त  ।  क्या  विधि  मंत्री ३  १९६०  के  तारांकित प्रशन  संख्या

 ५६८
 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चौधरी  बलवीर  सिंह  द्वारा  चौधरी  भ्रमर  सिंह  के  विरुद्ध  दायर  की  गई  चुनाव  याचिका

 के  निपटाने  के  सम्बन्ध  में  भ्र भी  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  ;  ar

 इस  बारे  में  कब  तक  निर्णय  कर  दिया  जायेगा  ?
 ि  अ

 मूल  प्रंग्रेजी  में



 न  Rank  निशित  उतर  eRe |

 विधि  उपमंत्री  :
 2  2&Ko  के  तारांकित  seq  संख्या

 yes  के  उत्तर में  १६६०  TH  की
 प्रगति  बता

 दी
 गई

 थी  ।
 उस

 के  बाद  न्यायाधिकरण  की

 सात  बैठकें  हुई  हैं
 ।  ८

 गवाहों  से  जिरह  पूरी  हो  चुकी  है  कौर
 १

 गवाह  से  जिरह  थोड़ी  हो  चुकी

 प्रतिवादी  की  चार  श्रेणियां  भी  दिपटा  दी  गई  हैं  ।  श्री  डी  ०  डी०  ने  जोकि

 इस  चुनाव  न्यायाधिकरण के  सदस्य  त्यागपत्र  दे
 दिया

 था
 क्योंकि

 उन  के  लिये  बार  बार  पंजाब

 जाना  संभव  नहीं  था  ।  आयोग  उस  रिक्त  स्थान  पर  किसी  atte  ऐसे  व्यक्ति  को  नियुक्त  करने  के

 सम्बन्ध  में  प्रबन्ध  कर  रहा  है  जोकि  इस  काय  के  लिये  अधिक  समय  दे  सके  |

 यह  बताना  बड़ा  कठिन  है  कि  इस  मामले  को  कब  तक  निपटा  दिया  जायेगा  ।

 गुड़गांव में  भारतीय  वायुसेना  के  सिगनल  केन्द्र  में

 1१७८.  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त :  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  १४  १९६०  के  तारांकित  प्रदान

 संख्या  १४८८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार ने  तब  से  गुड़गांव  में  भारतीय  वायुसेना  के  सिगनल  केन्द्र  में  भाग

 की  घटना  सम्बन्धी  रिपोर्ट  पर  विचार  किया  है  ;

 यदि  तो  इस  मामले  में  कया  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 मंत्री  कृष्ण  :  तथा  रिपोर्ट  wit  सरकार  के  विस्तृत
 विचाराधीन  है  ।

 सेवा  eYo A Azra में  संशोधन

 1१८०.  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त  :
 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  १४  Eko  के  तारांकित  प्रशन

 संख्या  १४९४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  | है ह अपराधी  नहींਂ  उपपत्ति  के

 अनुसमर्थन  के  उपबन्ध  हटाने  के  लिये  सेना  Pay  में  संशोधन  करने  का  प्रशन  किस

 स्थिति  में  है  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री
 कृष्ण

 :
 सेना  REXo  में  कोर्ट  मादल  की  हश्र परा धी

 ae  उपपत्ति
 के  अनुसमर्थन  का  उपबन्ध  हटाने  के  लिये  संशोधन  सहित  अनेक  संशोधनों  का  प्रदान

 सरकार के  विचाराधीन  रहा  है
 ।

 इन  सब  मामलों  में  निश्चय  करने  में  कुछ  a  समय  लगेगा  ।

 प्रामाणिक विधि  शब्दावली

 1१४१.
 JS  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त

 :

 श्री  प्रकाशन  चोर  शास्त्री :

 विधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  प्रामाणिक  विधि  शब्दावली  तैयार  करने  एवं

 सं विधियों
 का  हिन्दी  में  शनिवार  करने  के  जैसा  कि  राष्ट्रपति  ने  सरकारी  भाषा  संबंधी  अपने  निदेश

 में  सिफारिश  की  विधि  विशेषज्ञों  का  स्थायी  आयोग
 की

 नियुक्ति  के  लिये  ae  तक  क्या  कार्यवाही

 की  गई  है  भ्र ौर  इस  का  विस्तार  कया  है  ?

 उपमंत्री  हज़र नवीस  )  :
 सरकार  आयोग  के  कमंचारियों  के  बारे  में  राज्य

 सरकार  से  परामर्श  कर  रही  हे  शौर  यथाशीघ्र  आयोग  बनाने
 eed  का  विचार  रखती  है

 ।
 ना

 अंग्रेजी  में



 शद  निनित  उतर  ३  Rego

 डिफेंस  कालोनी  में  बालक  की  हत्या

 श्री  राम  कृष्ण

 1१८२  थमी  रामेश्वर  टाटिया

 att  इकबाल

 कया  गृह-कार्य  मंत्री  ३०  REKo  के  अतारांकित
 संख्या  १५६०  के

 उत्तर
 के

 में  यह  बताने  की  टपा  करेंगे  कि  डिफेंस  कालोनी  में  एक  तीन  वर्षीय  बालक  की  हत्या  के  मामले  की

 जांच  पड़ताल  का  क्या  परिणाम  रहा
 ?

 गृहकार्य  मंत्री  (sit गो०
 To  :

 दो  व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  गये  हैं
 ।

 जांच  पूरी  करने

 के  लिये  पुलिस आगे  कार्यवाही कर  रही  है  ।

 मोटर  स्प्रिट

 1१८२  श्री  राम  कृष्ण  क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री  २१  Reo  के

 तारांकित संख्या  ६०  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 सरकार  ने  इस  बात  पर  विचार  कर  लिया  है  कि  मोटर  स्प्रिट  के  आवश्यकता

 से  भ्रमित  उत्पादन  तथा  अन्य  उत्पादों  की  कमी  की  समानता  दूर  करने  के  लिये  क्या  प्रौढ़  उपाय

 किये  जायें  ;  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपाय  किये  जायेंगे  ?

 fart  प्रौढ़  तेल  मंत्री  च्च्च  वध  तथा  समिति  विस्तृत

 उपलब्ध  जानकारी er  पैट्रोलियम  उत्पादों  का  १९६६  तक  प्रति  वर्ष  होने  वाला

 उपभोग  कौर  उन  प्राक्कलनों  के  प्रदेशानुसार  वितरण  का  काम  करती  रही  है  |  इस  प्रकार  असमानता

 की  मात्रा  यथासंभव  निर्धारित  की  जा  रही है  ।  असमानता  समाप्त  करने  के  संभाव्य  विभिन्न  उपायों  पर

 भी  are  विचार  किया  रहा  है  ।

 दिल्ली  के  गांवों  में  राष्ट्रीय  छात्र-सना  दल  के  शिविर

 १८४.  थी
 नवल  प्रभाकर  क्या  प्रति+क्षा  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  के  ate  चंढोला  गांवों  में  १९६०  में  राष्ट्रीय

 छात्र-सेना दल  के  शिविर  लगाये  गये  थे  ;

 यदि  तो  छात्र-सैनिकों  ने  क्या  क्या  ard  किये  ;  गौर

 इन  शिविरों  में  कितने  छात्र-सैनिकों  ने  भाग  लिया  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  कृष्ण
 :  से  (7)  दोछात्र  सेना  दल  शिविर  लगाये  गये

 थे--एक  छात्रों  का  मिश्रित  श्रेणी  aT  समाज  सेवा  चंढोला  तीन मई  से  १६  L&ho

 गौर  दूसरा
 २७  अप्रैल से ८ मई से  ८  १९६०  बड़वाला  छात्राओं

 का
 समाज  सेवा  दीवार  ।

 इन  दोनों  शिविरों  में  छात्र/छात्राश्षों  द्वारा  किये  गये  काम  का  विस्तृत  वर्णन  इस  प्रकार

 है

 चंदौली  दीवार

 छात्रों  ने  चंढोला  को  डेरा  महरौली  की  बड़ी  सड़क
 से  मिलाने  वाली  ४००  गज  लम्बी

 कच्ची  सड़क  बनाई  ।  इस  में  PRoys  घन  फुट  मिट्टी का
 pr ee  ee काम  दूर

 |

 मूल  wat  में
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 बड़वाला  शिविर

 an i Brarat  ने  सफाई  ATT  स्वास्थ्य  श्राव्दोलन  चलाया  |  उन्हों  ने  गांव  की  स्त्रियों  को  ITa-

 रिक  श्र  झपने  खास  पास  की  स्वास्थ्य  के  बारे  में  शिक्षा  शिक्षा  करायें चलाई

 सफाई  आन्दोलन चलाया चलाया  |

 चंदौली  शिविर  में  १००  छात्रों  ने  भाग  लिया  बड़वाला  दीवार  में  ३३  छात्राश्नों ने  ।

 मकान  के  किराया  का  भत्ता

 १८५४.  श्री  नवल  प्रभाकर  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  उन  सरकारी  कर्मचारियों  कौर  पदाधिकारियों  को

 मकान के  किराये  का  भत्ता  देना  बन्द  करने  का  निर्णय  किया  है  जिन  के  अपने  मकान  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  किया  गया  है

 यदि  तो  उक्त  निर्णय  को  कार्यान्वित  करने  का  कितने  कर्मचारियों  पर  प्रभाव

 पड़गा !

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  जी  नहीं

 य  सवाल  पदा  ही  नहीं  होते  ।

 संयुक्त  राष्ट  संघ  विशष  निधि

 _/  श्रीमती इला  पाल चौधरी
 1१८६

 श्री  स०  मेहदी

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कुल  ४५  लाख  जिन  के  बारे  में  आशा  थी
 कि

 संयुक्त  राष्ट्र
 संघ  की

 विशेष  निधि  भारत  में  पांच  बड़ी  परियोजनाओं  के  लिये  मंजूर  प्राप्त हो  गये  हैं  ;

 यदि  तो  इस  waar  से  लाभान्वित  होने  वाली  परियोजनाश्रों  का  ब्यौरा  क्या

 यदि  तो  क्या  भारत  सरकार  ने  यह  वित्तीय  सहायता  भारत  करने  के  लिये  कोई

 कार्यवाही  की  है  ;

 यदि  तो  कया  कार्यवाही की  है  ?

 मंत्री  मोरारजी
 :  तथा  .  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  की  विशेष  निधि  की

 कार्यकारिणी  परिषद्
 ने  art  ¢ego F aay freq के  सूत्रों  निम्न

 भारतीय  परियोजना शो के  संयुक्त

 राष्ट्र  की  विशेष  निधि  से  ४,  ४५  Rh,V0o,  °°
 डालर  की  सहायता  मंजर  की  थी  : लि

 राशि  मे ं)

 (१)  उच्च  मत्स्य पाल  प्रशिक्षण  संस्था  & Yo, 200,00

 (२)  संभावी  जल-विद्युत  स्थानों  की  जांच  पड़ताल  की

 भ्रमित  भारतीय  योजना
 २.३६  2, Yoo,o0

 (३)  वृहत  कलकत्ता
 की

 पीने  के  पानी  के  संभरण  site  नाली

 योजना  का  सर्वेक्षण  तथा  जांच  पड़ताल  ३२४,१००,००
 ee  ——— द  ey  न

 मूल  अंग्रेजी में
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 १६६०

 (४)  केन्द्रीय  खनन  अनुसन्धान
 ६६  १४,€९००,००

 ९  रीय

 पर  सासद  ee नागपुर
 ¥RY,  000,00

 कुल  ४,  न१६,७००,००

 का

 ईन  परियोजनाओं  की
 संचालन  योजनायें  बनाने  के  लिये  वार्ता  हो  रही

 है  |

 ध्न्दमान होप समह मं होप  समह  गन्धक

 श्रीमती  इला  पाल चो धरी

 शी  हरिश्चन्द्र माथुर माथुर

 1१८७  थ्री  रघनाथ सिह

 at  प्र०  के०  देव

 श्री  अमजद  चलो

 थ्री  न्०  स०  देब

 fio f a
 क्या  खान  प्रौढ़  इंधन  मंत्री  यह  ने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 कया  यह  सच  है
 कि

 अन्दमान  ate  निकोबार  द्वीपसमूह  में
 गन्धक  पाया

 गयां  2

 यदि  तो  इस  का  शझ्राशातीत  खनन  के  लिये  किये  गये  प्रबन्ध  का

 कौर इस  बहुमूल्य  खनिज
 का  ate

 पता
 लगाने  के  लिये  किये  गये  उपायों  का  सामान्य  ब्यौरा  क्या

 है  ;

 यदि  भारत  में  शर  कहीं  गन्धक  पाई  जाती  है  तो  कहां  कहां  प्रौढ़  इस  के  वार्षिक

 उत्पादन  तथा  लगभग  मूल्य  के  क्या  हैं
 ?

 खान  कौर  तेल  मंत्री  के०  दे०  :  (®)  .  भारत के  भूतत्वीय

 सर्वेक्षण ने  RRXE-Ke  में  गन्धक  के  लिये  अन्दमान  तथा  निकोबार  द्वीपसमूह में  प्रारम्भिक  जांच

 पड़ताल  की  थी  ।  तब  काफी  west  किस्म की  गन्धक  पाई  गई  थी  ।  फिर  अब  तक  जो  भी  किया

 गया है  बहुत  ही  प्रारम्भिक  ale  सम्बन्धी  पूर्ण  व  ठीक  जानकारी

 प्रभी  नहीं  दी  जा  सकती  ।  निक्षेपों  का  निर्धारण  करने  के  लिये  कौर  जांच  पड़ताल  करने  की  योजना

 बनाई जा  रही  है  ।

 गन्धक  काश्मीर की  पुंगा  झान्श्र  प्रदेश  के  कृष्णा  जिला  श्र  गढ़वाल  जिले

 के  सुतिल  गांव  में  पाया  गया  है  ।  आजकल  इन  में  से  किसी  भी  स्थान  पर  खुदाई  नहीं  हो  रही

 गढवाल  कौर  प्रान्तर  प्रदेश  के  निक्षेप  झाधिक  दृष्टि  से  लाभप्रद  नहीं  हैं  ।

 हिमाचल प्रदेश  में  बंजारे

 १८२  श्री  पद्य  देव  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  TT  १६४५६,  Pex,

 १९४५८  ौर  RENE  में  हिमाचल  प्रदेश  के  विभिन्न  भागों  में  कितने  लोग
 ब

 जारे  का  सा  जीवन  व्यतीत

 कर  रहे

 मल  प्रेमी  में
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 गृह-कार्य
 मंत्री  गो०  To

 :  )  हिमाचल  प्रदेश  में  बंजारों  का  सा  जीवन  व्यतीत

 करने  वाले  लोगों
 की

 लगभग
 १२,१३३  १९५१

 के  बाद  इन  लोगों
 की

 कोई  जनगणना

 नहीं  हुई  है  arc  इसलिये  अलग  अलग  वार्षिक  alas  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 हिमाचल  प्रदेश  के  न्यायिक  के  दौरे

 १८९.  श्री  पद्य  देव  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 PEuE  में  हिमाचल  प्रदेश  के  न्यायिक  ग्रायक्त  ने  कितने  जिलों  का  दौरा  किया  कौर  वह
 क  जिले  में  कितनी  बार  गये  ;

 वर्ष  भर  में  प्रत्येक  जिले  में  कितने  मुकदमे  निपटाये  गय  ;  atk

 न्यायिक  आयुक्त  के
 दौरे  के

 बार  में  भ्रमित  शिमला  ate  wa  स्थानों  में
 उन

 के

 ठहरने  की

 मरक

 ह

 करकरे  हॉ  ता  नम  हैं गृह-कार्य  मंत्री  गो०  To  :
 से

 (7)  एक  विवरण प  सभा-पटल  पर

 रख  दिया है  ।

 १९४९  में  दौरा  किये  गये  जिलों  का  नाम  १९४९  में  प्रत्येक

 जिले  में  जितनी

 बार  दौरा  किया

 v

 चम्बा  |

 विलासपुर  v

 सिरमौर  ¥

 निपटाये  गये  मुकदमों  की  संख्या

 मण्डी  Eo

 चम्बा  १७

 बिलासपुर  १११

 सिरमौर  २१

 न्यायिक  आयुक्त  के  दौरे  के  सम्बन्ध  में  कोई
 नियम  नहीं  है  ।

 वह  अपने

 शिमला  में  कुछ  मास  ठहरते  हैं  प्लोर  बाकी  वर्ष  में  दौरे  पर  हैं  ।

 ब्रिटेन  से  विमान  वाहक  पोत  की  खरीद

 1१६०.  श्री  अजित  सिह  सरहदी  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रेडार  वाला  एक  विमान  वाहक  पोत  ब्रिटेन  से  खरीदा  जा  रहा  है  ;

 क्या  भारत  ने  इसे  चलाने  के  लिये  व्यक्तियों  को  प्रशिक्षित  बना  लिया  है  कौर

 डब्बी  विरोधी  यंत्र  के  बिना  ag  कहां  तक  लाभदायक  रहेगा
 ?

 मंत्री
 कृष्ण  यह  कदाचित  भाई  एन०  एस०  विक्रान्त

 उल्लेख  है  जिस  का  निर्माण  कुछ  समय  से  हो  रहा  है  ।

 भारतीय
 नौसेना  के  afar  तथा  प्रत्य  Pq arey  इस  जहाज़ में  काम  करेंगे  जैसे

 किये  बेड़ा  के  प्राय  जहाजों  पर  काम  करते  हैं
 |

 —  ..  _

 मूल  wast
 में
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 में  ऐसे  पंत्र  हैं
 जो  आजकल  नौसेना  की  जरूरतों  जिन  में  नौसेना  का

 विरोधी काय  भी  सम्मिलित  पूरा  करते  हैं  ।

 भिलाई  में  उप-उत्पाद  संयंत्र

 1१६१.  ot  जीत  सिह  सरहदी :  क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे वि

 x  .

 भिलाई  इस्पात
 कारखाने

 में  तीसरी  कोक  भट्टी  पूरी  होने  पर  उप-उत्पादों के  कौन

 से  संयंत्र  प्रारम्भ  किये  जायेंगे  ;  भ्र ौर

 इन  उप-उत्पादों  के  तय  त्रों  की  उत्पादन  क्षमता  क्या  है  मोर  उन  कया  ब्यौरा  है
 ?

 खान  शर  ईंधन  मंत्री
 स्वर्ण

 :
 मिलाई  इस्पात  कारखाने  में

 तीसरी  कोक  भट्टी  पुरी  होने  पर  की  प्राप्ति  और  शोधन  एवं  कोलतार  निकालने  के  संयंत्र

 चलाये  जायेंगे  ।

 इन  उप-उत्पाद  संयंत्रों  का  afm  विधिक  उत्पादन निम्न  है

 TI-FEATST  मात्रा  में  )

 अमोनियम  सल्फेट  १६,३००

 मोटर  बेहाल  Xo

 BXvo

 2, ~&o शुद्ध  टोलौल

 काइली  Yoo

 ree  Yoo

 स्टिल  रेजीड्यस
 ४००

 goo

 फीनाल  तेल  ८६०

 नेफथालीन  तेल  रे,८२०

 ऐब्जारप्दान  तेल  Yoo

 पन्थ  यासीन  ae  2,0K

 प्रति  नेफथालीन  2,900

 maifad  पन्थ  यासीन  Geo

 5090 matter  फीनाल

 पिच  28,450

 वियत  तथा  सिचाई  सुविधाघरों  के  लिये  उपबन्ध

 F98R,  श्री  प्रेरित  सिह  सरहदी :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  कि  भारत-भ्रमरा  खाद्यान्न  करार  जिस  पर  मई  Reqo  में

 वाशिंगटन  में  हस्ताक्षर हुए  frag  तथा  सिंचाई की  का  निर्माण  करने
 के  लिये

 Yoo  करोड़  रु०  से  अधिक  cfs  उपलब्ध  होगी  ;  श्र

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  को  इस  निधि  में  से  भ्रावंटन  किस  प्रकार  किया  जा  रहा

 ?

 te  हनन

 अंग्रेजी  ह
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 tiara  मंत्री  मोरारजी
 :  करार के  श्रन्तगंत  देश  के  सन्तुलित  श्रमिक

 विकास  की  परियोजनाओं के  लिये  ऋण  तथा  झ  के  रूप  में  लगभग
 ५१२

 करोड़  रु०
 उपलब्ध

 होंगे
 ।

 राशि  विद्युत  तथा  सिंचाई  की  सुविधाओं  के  निर्माण  के  लिये  निर्धारित  नहीं
 की

 गई  है
 ।

 केवल  पंचवर्षीय  योजना  में  सम्मिलित  परियोजनाओं  को  ही  चुना
 जायेगा

 ।  समूचे

 साधनों  गणना  करते  समय  इस  राशि  को  सम्मिलित कर  गया  है  इसलिये  राज्यवार

 श्रावटन  करने  का  ही  नहीं  है  ।

 श्रीनिवास  प्राइमरी  शिक्षा  के  लिए  पाठ्य  पुस्तकें

 1१6३.  श्री  प्रब्दु ल  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  श्रनिवायं  प्राइमरी
 शिक्षकों  के  लिये

 पाठ्य  पुस्तकें  तैयार  करने  में
 एकरूपता  संबंधी

 कोई  नीति-निणंय  है  ;

 श्रनिवाये  प्राइमरी  शिक्षा  योजना  की  कार्यान्वित  के  लिये  कागज़  की  श्रावइ्यकता

 का  थि  लगाया  गया  है  ;

 यदि  तो  warm  क्या  है
 ?

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०  श्री मन  ।

 तथा  (7)  इस  मामले  पर  राज्य  सरकारों a  संघ  प्र  शासित  राज्य  क्षेत्रों  के  प्रशासनों

 से  वार्ता  की  जा  रही  है  ।

 इस्पात  संबंधी  आवश्यकता

 1१६४.  श्री  दी०  Wo  शर्मा  :  क्या  खान  we  इंधन  मंत्री एक  ऐसा  विवरण

 पटल  पर  रखने  की  क्या  करेंगे  , जिस  में  निम्नलिखित  जानकारी  दी  हुई  :

 REXE-Go  में  देश  में  इस्पात  का  कितना  उस्ताद  हुआ

 )  QENE-F0 F में  कितने  इस्पात  कीਂ  झ्रावस्यकता  थी  ;

 FEXE-Qo  में  इस्पात  का  कितना  are  किया  गया  ;  कौर

 १९६०-६१  में  कितने  इस्पात  की  झावइ्यकता  है  ?

 खान  कौर  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  :  झवंश्यक  जानकारी  नीचे  दी

 जा
 रही  है

 —

 EXE-o  में  ड  स्वात  का  उत्पादन  28  ०२  लाख  टन

 RYE-Fo  की  ग्रावइ्यकता  का  पुरस् कर्ता

 कारियों  द्वारा  व टन  के  लिये की  गई  मांग  के  ग्रा घार  लगभग  Yo  लाख  टन

 REXE-Ko  में  किया  गया  आयात  9°42  लाख  टर्न

 PEG O-|2  की  ग्रा वश्य कता का  पुरस् कर्ता

 कारियों  द्वारा  आवंटन  के  लिये  गई  मांग  के  राडार  पर  ०  vg  लाख  टन

 मूल  wast  में
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 उच्च-न्यायालय में  काम  के  घंट

 दी०
 शर्मा

 1१९४५.  श्री  झ०  ला०  द्विवेदी :

 श्री  विभूति सिश  :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  १६  PEKo  के  तारांकित  प्रशन  संख्या  gue ah के  उत्तर के  सम्बंध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उच्च-न्यायालयों  में  छुट्टियों  की  संख्या  को  कम  करने  काम
 के  घंटों  में  वृद्धि  करने  में  aa  तक  क्या  प्रगति  हुई  है

 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  १६  १९६०  को  तारांकित

 प्रदान  संख्या  XE  का  उत्तर  दिये  जाने  के  पटना  उच्च-न्यायालय  ने  चालू  वर्ष  में  अपने  काम

 करने  के  दिन  बढा  कर  २१०  कर  दिये  हैं  ।  उड़ीसा  में  यद्यपि  उन्होंने EQec  में  २१०

 दिन  काम  करना  मान  लिया  था  किन्तु  ait  तक  इसे  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  ate  सम्बन्धित

 राज्य  सरकारों  के  साथ  इस  विषय  पर  पत्र-व्यवहार  हो  रहा  है  ।

 किसी  भी  उच्च-न्यायालय  के  काम  करने  के  घंटों  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  हम्ना  ।

 अपराध  निवारण  ब्यूरो

 श्री  दी०  चे  शर्मा

 श्री  पद्य  देव

 श्री  पांगरकर  :

 गृह-कार्य  मंत्री  १६  १९६०  के  तारांकित प्रश्न  संख्या  १७२  के  उत्तर  के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 शअ्रपराधों की  रोकथाम  ate  अपराधियों  के  सुधार के  लिये  ब्यूरो  की  स्थापना के  सम्बंध

 में  राज  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ;  कौर

 इस  के  कब  कायें  शुरू  करने  की  सम्भावना  ह

 गृह-कार्य  उपमंत्री  ( attract
 :

 ब्यूरो  के  लिये  स्थान  का  प्रबन्ध  किया  जा

 रहा है  ।

 जब  स्थान  मिल  जायेगा ।

 राष्ट्रीय  सेनाछात्र
 दल

 1१६९७.  श्री  दी०  च७  फार्मा  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ::

 क्या  राष्ट्रीय  सेनाछात्र  दल  का  पुनर्गठन  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  उस  की  मुख्य  विशेषताय  क्या  हैं  ;  कौर

 (7)  कितने  राज्यों  में  इस  योजना
 को

 नये  तरीकों  से  लागू  किया  गया  है
 ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  कृष्ण  :  राष्ट्रीय  सेना छात्र  दल  में  सेनाछात्र

 WENT  नामक
 एक

 नया  वर्ग  बनाया  गया

 act  अंग्रेज़ी  में
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 (@)  इस  सेना  के  सभी  वर्गों  का  seer  एक  ही  है  ग्रोवर  इन  में  कोई  रूपम  नहीं  किया  गया
 |

 WHS  यूनिटों  के  जी  स्थल  सैना  मे  ary  तौर
 पर

 पीते  के  पास
 wee

 शस्त्रास्त्र होते  सी०  ato  राइफल्सਂ  में  भर्ती  दो  अथवा  तीन  वर्षों  के  लिय  होती  प्रत्येक  त्र

 कालेज  के  शे  क्षणिक  os  के  साथ  साथ  प्रारम्भ  समाप्त  होता  है  ।  इस  अवधि  में  ३६०

 का  प्रशिक्षण  पाठ  यक्रम  समाप्त  करना  पड़ता  है  ।  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  के  जातिगत  शौरी  रैंक

 गर्त  लगामी  मानचित्रों  को  देखने  की  स्वास्थ्य  सन्देश
 सेना

 का
 पैदल  सेना  के  उप-एककों  का  प्राथमिक  उपचार

 झाग  लोगों  को  बचाने  ale  सनक  श्रंघिकारियों  की  सहायता  करना  कामिल  है
 ।

 इस  के
 प्रशिक्षण  के  दूसरे

 प्रिया
 तीसरे

 वर्ष  जैसी  कि  प्रणाली  हो--के  समाप्त  होने

 पर  सी  ०  सी०  राइफल्स  के  पदाधिकारियों  are  छात्र-पैनिकों  को  १४  दिन  के  एक  प्रशिक्षण

 कम्प  में  जाना  पड़ता  है  ।  लड़के  बी  शर  ‘AY  प्रमाणपत्र  परीक्षाओं  में  उसी  प्रकार  बैठ  सकते  हैं

 कैंपस  प्रकार क  एन०  सी  पी०  कै  वरिष्ठ  डिवीजन  के  सेना छात्र  बीते  हैं  ।

 लड़कियों  को  दिया  जाने  वाला  प्रशिक्षण  भी  उसी  प्रकार  का  होता  है  जैसा  कि  wre  सी
 ०

 सी०  के  लड़कियों  के  डिवीज़न  की  वरिष्ठ  दाखा  के  सदस्यों  को  दिया  जाता  इस  नये  वर्ग  के

 को  नसिंग  ate  अरन्य  बातों  का  विद्वेष  प्रशिक्षण  दिया  जाता  है  ।  नसिंग  प्रशिक्षण

 क्रम  काफी  व्यापक  कौर  विस्तृत  है  कौर  तीन  वर्षों  में  २७५  पीरियडों  में  विभाजित  है  ।  इस  में  अस्पतालों

 में  किया  जाने  वाला  क्रियात्मक  ज  भी  शामिल  है  ।

 एन०  ayo  ato  की  वरिष्ठ  शाखा  की  लड़कियों  की  भांति  एन०  सी०  alo  राइफल्स

 की  सदस्यों भी  जिन  atk  जी-र२  प्रमाणपत्र  परीक्षाओं  में
 बैठ  सकती हैं  ।

 न०  सी  ०  सी०  राइफल्स  का  श्रावतंक  एन० सी०  सी  ०  के  समान  केन्द्रीय कौर  राज्य

 सरकारों  द्वारा  मिल  कर  किया  जाता  है  ।

 एन०  सी०  सी०  राइफल्स  योजना
 को

 सभी  राज्यों  में  लागू  किया  है  ।

 इस्पात  संयंत्रों  मे  प्राविधिक कम

 1१९८.  श्री  अनिरुद्ध सिह  :  क्या  खान  इधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  के  विभिन्न  इस्पात  संयंत्रों  में  इस  समय  कितने

 चारी  काम  कर  रहे  हैं  प्रो  उन  की  राष्ट्रीयता  क्या  है  ;

 )

 इस्पात  उद्योग  के  लिये  हमारे  sey  व्यक्तियों  को  विदेशों  में  प्रशिक्षण  देने  का  कया प्रबन्ध  है  ;

 सरकारी
 उद्योग  क्षेत्र  के  इस्पात  संयंत्रों

 का  सं
 चालन  पूर्णतया  भारतीय  स्वयं  कब  तक

 2  a
 re  ———=

 wit  में

 688  (Ai)  LSD—s
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 लान  ate  इंधन  मंत्री  स्वर्ण
 :

 सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  के

 इस्पात  संयंत्रों  की  स्थापना  भौर  संचलन  के  हिन्दुस्तान  स्टील  में  निम्नलिखित

 काम  कर  रहे  हैं

 रूरकेला  ह

 frog  सुपर  ear

 दुर्गापुर  gy  ग्रंग्रेज

 इस  के  अतिरिक्त रूरकेला
 सगीर
 फ्  12  में  ठेकेदारों  के  पास  बहुत से

 विदेशी  काम  कर

 रहे
 हैं  ।

 लगभग  २०००  कनिष्ठ  इंजीनियरों को  सोवियत  ear  जमाने  ate

 आस्ट्रेलिया  में  प्रशिक्षण  देने  का  प्रबन्ध  रया है
 ।

 सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  के  इस्पात  संयंत्रों  का  प्रबन्ध  भारतीय  लोगों  के

 हाथ  में  है  किन्तु  कुछ  वरिष्ठ  मध्यम  स्तर  की  प्रविधिक  जगहों  पर  विदेशी  टेक्नीशियनों

 लगाना  पड़ता  है  ।  किन्तु  जब  उन  स्थानों  के  लिये  उपयुक्त  भारतीय  कर्मचारी  उपलब्ध  हो  जायेंगे

 थो  उन्हें  उन  के  स्थान  पर  लगा  दिया  जायेगा  |

 दिल्ली  में  अपहरण को  घटनाएं

 FREE.
 मो दी०

 घ०
 फार्मा

 :
 क्या  हिं-का  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 :

 दिल्ली  में  वह  १€  ¥e-o  के  दौरान  भ्र पह रण  ate  बलात्कार  की  ऐसी  कितनी

 घटनायें हुई  जिन  में  स्कूटरों  ate  चार  सीटों  वालें  साइकिल  feral
 के  ड्राइवरों रु

 का  हाथ था  ;

 क्या  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  इस  ay  ऐसी  अधिक  घटनायें  हुई  हैं  ;  कौर

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  किये  जाने  का  विचार  है
 ?

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०
 ना

 अपहरण  st  ऐसी  केवल  एक  घटना  हुई

 थी  atc  बलात्कार  की  ऐसी  कोई  घटना  नहीं  हुई  |

 पिछले  वर्ष  ऐसी  कोई  घटना  नहीं  हुई  ।

 किसी  विशेष  कार्यवाही  की  कोई  श्राव्य कता  नहीं  है  ।

 निर्वाचन  याचिकाएं

 1२००.  श्री  पांगरझर
 :  क्या  विधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 उच्चतम  न्यायालय  में  इस  समय  कितनी  निर्वाचन  याचिकायें  विचाराधीन  हैं  ;

 क्या  सभी  निर्वाचन  याचिकाएं  ae AC)  के  निर्वाचन  से  सम्बन्धित  हैं  झ्रथवा  उससे

 पहले  के  निर्वाचन  से  ;  श्र

 (7)
 भारत  के  संभी  उच्च  न्यायालयों  में  इस  समय  कुल  कितनी  निर्वाचन  याचिका यें

 हैं  ?

 नगाााततल्यल्गल्ल्ए

 मल  अंग्रेजी  में
 a
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 उपमंत्री  हज़र नवीस )
 :  उच्चतम  न्यायालय में  €  निर्वाचन  थाचिकाों

 (wat  विधान  संभागों  से  सम्बन्धित  की  अपीलें  विचाराधीन  हैं  |

 इन
 में  से

 ८
 को  area

 १९५७
 के  सामान्य  निर्वाचन  से  है  तौर  एक  का  सम्बन्ध

 १९५८  में  हुए  उप-चुनाव से  है  ।

 विभिन्न  उच्च  न्यायालयों  में  कुल  सात  निर्वाचन  याचिकार्यें  (२  का  सम्बन्ध

 सभा  से  श्र  ५  का  विधान  सितारों  से  विचाराधीन हैं  ।  इन  सभी  याचिकाओं  का  सम्बन्ध  १९४७

 के  सामान्य  निर्वाचनों से  है  ।

 उपरोक्त  स्थिति  २०  PERO  को  थी  ।

 इम्फाल में  पानी  को  कमों

 1२०१.  श्री  अमजद ae
 :

 कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 :

 उन  का  ध्यान  ६  १९६०  के  में  प्रकाशित  इस  समाचार  की

 are  दिलाया  गया  है  कि  इम्फाल  में  पानी  की  कमी  के  कारण  पानी  की  एक  बाल्टी  Yo  To  Fo  में

 रही  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  भयंकर  सूखे  के  परिणामस्वरूप  होने  वाली  कठिनाई  को  ae  करने

 के  लिये  कया  कार्यवाई  की  जा  रही  है
 ?

 SHIA  मंत्री  Wo  ब०  :
 जी  हां  ।  जांच  करने  से  पता  चला  है  कि

 waft  उत्तर  पूर्वी  मानसून  पवनों  के  न  आने  ate  दक्षिण  पश्चिमी  मानसून पवनों  के  देर  से  ar

 के  कारण  इम्फाल  में  पिछली  गर्मियों  में  पानी
 की

 कमी
 थी

 किन्तु  पानी
 की

 इतनी  भाषण  कमी  कभी

 नहीं  हुई
 कि  नागरिकों  को  पाती  खरीदना  पड़ा  हो

 ।
 वहां  के  कुछ  लोग  पानी  मंगाने

 &  लिये  पेसे  दे  कर  प्रबन्ध  करते  हैं  प्रौढ़  इस  आ  भी  ag  ऐसा  ही  करते  रहे  ।

 वांगरवाई लेकाई  १०००  वेतन  के  एक  जलाशय  की  स्थापना  की  गई  a  उस  में

 निगम  पुरानी  नामके  एक  गहरे  तालाब  से  पम्पों  द्वारा  पानी  पहुंचाया  गया  ।  शहर  में  बहुत
 थै

 पाती  के  सार्वजनिक नलਂ  लगाये  गये  थे  ।  एक  नली  भी  लगायी  गयी  थी  ताकि  लोग  सीधे  तालाब

 है  पानी  ले  सकें  |  इम्फाल  नगरपालिका को  Y¥,000  रु०
 का  ऋण  दिया  गया  था  ताकि  दूसरे  तालाबों

 में  पानी  भरा  जा  सके  ।  मणिपुर  जलपूर्ति  समिति  ने  पानी को  ट्रकों  द्वारा  भ्र भाव ग्रस्त  क्षेत्रों  भेजने

 की  व्यवस्था
 की  थी

 ।
 मुख्य  ग्रा पु क्त ने  अपनी  स्वविवेक  निधि  में  से  इस  समिति को  १०००  |

 मंजर  किया  ।

 दुसरी  पंचवर्षीय योजना  के  लिए  ऋण

 1२०२.  श्री  है  पूठ  नायर  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दूसरी  पंचवर्षीय योजना  &  लिये  निम्नलिखित  देशों से  oa  तक  कुल  कितना  ऋण

 लिया  जा  चुका  है

 १.  संयुक्त  राज्य  भ्रमरी का

 २.  इंग्लैंड

 ३.  सोवियत  रूस

 w.  जापान

 RC

 मूल  मंप्रेज़ी  में



 गैरेज  उतर  ३

 प्रत्येक
 देश  में

 से  गय  ऋण
 में  कितनी  फरव्व्यय  की

 a  कितनी  पूजी  act  पर  ;  कौर

 (at)  areas  देश  से  लिये  ये  जग  कुल  कितना  दिया  -जत्ता:है  ?

 मंत्री  मोरारजी
 :

 सभा-पटल  पर  एक  विवरण

 परिशिष्ट  १,  arava  संख्या  Ro]

 इन  में
 से

 प्रत्येक  देश
 से

 लिये  गये  ऋण  ak  उघार  का  उपयोग  पूंजी-वस्तुयें भीर

 कच्चे  श्री  यौगिक  माल  जिस  में  उर्वरक  भी  शामिल  आयात  कराने  में  श्रमिक

 की  योजनाकारों  को  क्रियान्वित  करने  में  खर्चे  होमे  वाली  रुपया  मुद्रा  को  पूरा  करने  में  किया  जाता

 इन  ऋणों  के  किसी  भ्रंश  को  वास्तविक  उपभोक्ता  Tape  पर  ख  े  नहीं  किया  गया  ।

 (7)  fat te  तों  की  रकम  इंक टू डी  नहीं  ली  जाती  बल्कि  विभिन्न  समयों  जब

 विकास  परिपोजनाश्रों/कार्पेक्ंम  के  सम्बन्ध  में
 कुछ  आयात  किया  जाता  किस्तों  में  ली  जाती

 बकाया  राशि  गये  ऋण  की  राशि  में  से  पुनर््नंदायगी  की  किस्त  को  घटा  समय

 समय  पर  व्याज  निकाला  जाता है  ।  कई  ऋणों की पुरी की  पुरी  श्रेणीकृत रकम  कभी  नहीं ली  गई ।'  कई

 दूसरे  रगों  की  अधिकृत  रकमों  का  अभी  बिल्कुल  कोई  aa  उट्ठीं  निकाला  इसलिये इस  समय

 पह  बताना  बड़ा  करणजीत  है  कि  प्रत्येक  देश  से  मिले  ऋण  की  कुल  अधिकृत  घन-रिधि  पर  कितना  ब्याज

 देना  पड़े  गा  |  fg  प्रत्येक देश  से  लिपे  गये  प्रत्येक ऋण  पर  ब्याज  की  दरों  का  ब्योरा  सभा-अटल

 wa  गये  विवरण  में  2  feat  गया  है

 नी-सेना  नियम

 २०३.  श्री  से०  mo  मेहदी  :  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  २७  VERO  के  तारांकित  mew

 संख्या  १७७७  के  उतर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 क्या  भारतीय  नौ-सेना  के  विनियमों  के  का  avd  समाप्त  हो  गया

 ह

 यदि  तो  शाही  नौ-सेना  eR  कौर  इन  नये  नियमों  में  क्या

 अन्तर  हैं  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  कृष्ण  मैयत  नहीं  ।
 भारतीय  नौ-सेना  कै

 विनियमों  के  पुनरीक्षण  के  कार्य  को  शीघ्रातिशीघ्र  समाप्त  करने  का  प्रत्येक  प्रयत्न  किया

 जारहा  zt

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 स्थल  सेना  के  स्प-क्रार्यालय  में  सैनिक  पद

 REO
 1२०४.  श्री  दस  ञ् ०  मेहदी  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  २  १  च्

 संख्या  १२५५  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  ere  सेना  के  मुख्य  कार्यालय  में  स्टाफ  कैप्टेन  के  are  पदों
 पर

 सैनिक

 शिकारियों  की  नियुक्ति  हो  गई  है  ;  a

 यदि  तो  उसे  का  क्या  कारण  है  ?

 मत  अंग्रेजी  में



 १८८२  लिखित  रेफ

 प्रतिरक्षा  मंत्रों
 कृष्ण

 :
 जी

 प्रदान  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 भारतीय  रपये  की '  विनिमय  दर

 PRON.  श्री प  क्या  बिंत  २४"  Re ko H aria के  तारांकित  प्रदान  संख्या

 Wy  के  उतर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 (a)  दक्षिणपूर्व  एशिया  घौर  पुर्व  एशिया
 कें

 विभिन्न  देशों
 में  से  ER ©

 बक  भारतीय  रुपये  की  विनिमय  दर  कया  रहीਂ

 पिछने  वर्ष की  तुलना  में  यह  नीची
 '?

 वित्त  मंत्रो  मोरारजी
 :  ate  खुले  बाज़ार  में

 विनिमय  दरों

 सब  थी  जानक  री  स  माचा  रपटो  में  पने  ले  समाचार रों  से  ही  प्राप्त  हो  सकती  को  ई  मान्यता  प्राप्त

 प्राधिकारी  इ  पे  निनित  रूप  से  re  शित  नहीं  करता  ।  कई  देशों  में  सुले  बाजार  रे  fai  ae

 करना  गर्क  है  ।  caret  जानकारी  के  अनुसार  afar  एशिया  और  मध्य  gg  cha  के

 कुड  देशों  तक  TTA
 में

 exe  REqo  श्र  &&  ०
 में

 १००  भारतीय

 रुपयों  की  विनिमय  दर  इस  प्रकार  थी  i=

 a
 नज  r
 a  |  जुलाई  मैचों  जुलाई

 PERE  ,&Ko  R&R o ०
 त

 श्रीलंका  0.)  4.0  ००  १०६, ५०  % of  Ko

 नेपाल  (@  °.)  द्  १६४,  Jo  १६२,  ००

 हर

 बर्मा  )  २३३,  9090  ee  ००  १८६  00

 हांगकांग  £O )  fod,  Yo  प्रे  oo

 AR.  १9०७  ०० सिंगापुर  (u  a$)  १  ००

 ईराक  (  ai ्य  प  Xo  जानकारी  नहीं  ६.  भ्र

 बुत  9.0 4.0  प c 4  VY,
 ०

 किन्तु  भारत  से  होने  वले  fats  अर  भारत  में  विदेशों  से  होने  वा  ले  प्रख्यात  सम्बन्धी  सभी

 अधिकृत  सौदों  में  सरकारी  विनिमय  दर  के  हिसाब  से  भूगतान  होता  जो  भ्रपरिवरतित

 निःशुल्क  प्रौढ़  झनिवायें  प्राथमिक  दिक्षा

 1२०६.
 श्री  fao  दासगुप्त ४

 श्री  श्ररविन्व  घोषाल
 :

 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  दापा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  में  निःशुल्क  कौर  ् प्रनिवा थे

 प्राथमिक  शिक्षा  कार्यक्रम  को  क्रियान्वित  करने  के  लिये  राज्य  सरकारों  के  प्रतिनिधियों की  eee

 गोष्ठियां  प्रायोजित  की
 '

 श्रौर ः

 wash  में



 3
 डेश  लिखित  उतर  जवार

 >  MIUN,  q  १९६०

 यदि  तो  देश  भर  में  कुत्  कितनी  गोष्ठियों  का  आयोजन  किया  गया  शौर  उनमें

 कितने  राज्यों  के  प्रतिनिधियों  ने  भाग  लिया ?

 दिक्षा  मंत्री  फा०  ला०
 :

 जी

 att  तक  वी  गोष्ठियां  प्रायोजित  की  गया  हूँ  ate  उनमें  १२  राज्यों ौर  संघ

 याय-क्षेत्रों  ने  भाग  लिया ।

 उत्तर  प्रदेश  में  अनुसूचित  जातियों  कौर  भ्रनुसचित  ग्रामीण  जातियों  के  विजय  जियों
 के

 लिये
 थ

 1२०७.  श्री  स०  मो०  बनर्जी  नया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  का  कृपा  करेंग  कि  :

 उतर  प्रदेश  में  ग्रुप  गुनीत  जातियों  oie  भ्र तु सूचित  इरादी
 म  जातियों  के

 विद्यार्थियों

 को  शिक्षा जू  मियां  देते  के  लिये  &&  ०-६१  के  feos  कितनी  रकम  को  मजूरी  दी  गयी  शौर

 क्या कुड  मत-राशि  पिछड़ी  जातियों  के  विरोधियों  के
 लिये  भी  स्वीकार

 का  गयां

 दिक्षा  मंत्री  to  ला०  :  ATG  faa
 जातियों

 के
 विद्याथियों  को

 छात्रवृत्तियां  देने  के  fad  उत्तर  प्रदेश  ततरक,/र  को  है  ,  ५२,  ४००  स  ०  दिये  गये हूं
 ।

 उत्तार  प्रदेश  में  कोई  अनुसूचित  आदिम  जाति  नहीं

 इस  कार्य  के  लिये  ४.  ४३,२०० ०  की  मंजूरी  दी  गयी

 LJ a  क  LY  उ

 भूत  पूर्वे  से  तीनों  के  खतीथोग्य  भू  म

 1.0  प०  ला०  बारूपाल  :

 1२०८,  श्री  च०  व्यास

 att
 दीन  बाबू  परमार  :

 क्या  प्रति  रक्षा  मंत्री  यद  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  श्री  गंगानगर  में  सैनिकों  को  दी
 गई  खेती  योग्य  भू

 मि
 का

 कब्जा  तभी  तक  उन्हें  नहीं  दिया  गया

 कितने  भूतपूर्व  सैनिकों  को  oft  तक  भूमि  नहीं  दी  गई

 कितने  भुज्यु  स  नाकों  को  भूप देने  के  रादेश  दे  दिय ग  कि  तु  उन्हें  व्य  वितान

 छप  से  भूमि  नहीं  दी  गई  कौर  उन्हें
 सरकारी  भूमि  जोतने  के  लिये  बाध्य  किया  जा  रहा  कौर

 क्या  यह  संच  है  कि  उन  भूतपूर्व  सैनिकों  को  भी  एक  जगह  भूमि  नहीं  दी  जा  रही  है  जो

 संखनारी  टकटकी  श्रद्धा-खेती  कर  रहे  हैं  अपितु  उन्हें  छोटे-छोटे  टुकड़ों  में  भूमि  दी  जा  रही है  जिसके

 स्रलस्वकप
 संस्कारी  खेती  के  आन्दोलन  को  बक्का  पहुंच  रहा  है

 ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  कृष्ण  मेनन  ):  (#)  से  सूचना  राजस्थान सरकार  से  इकट्ठी

 की  जा  रही  है  और  यथा-समय  लोक  सभा  के  पटल  पर  रख  दी  जायगी
 ।

 पे मूल  wast  में



 रै  Lacy  लिखित  उत्तर  २१६

 वैज्ञानिक  ate  agar  प्रापत  इंजीनियर

 1२०६.  sti  कालिका  सिंह
 :

 क्या  वैज्ञानिक  aqdar  घौर  सांस्कृतिक-कायम  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 तीसरी  उं  चवर्णक  योजना  की  अवधि  में  भारत  के  विश्वविद्यालयों  ate  उच्च  प्रौद्योगिक

 दिक्षा  प्रदान  करने  वाले  कालेजों  में  वैज्ञानिक  और  उच्च  दिक्षा  प्राप्त  इंजीनियर  तयार  करने

 प्रस्तावित  कार्यक्रम  क्या  है

 (4)  प्राजक  भारतीय  विश्वविद्यालयों  में  शद्ध  विज्ञान  कौर  विभिन्न  प्रकार  के

 प्रौद्योगिक  पाठुप्रक्रम  का  अध्ययन  करने  वाले  छात्रों  की  संख्या  कितनी  है  प्रत्येक  पाठ्यक्रम  के

 पूरे  अकड़  are  उनका  प्रतिशत  भ्र तु मान  भी  ;  कौर

 क्या  मंत्रालय  ने  fata  के  विज्ञात  मंत्री  की  अ्रध्यक्षता  में  वैज्ञानिक  नीति  संम्बन्धी

 सलाहकार  परिषद्  द्वारा  इंग्लैंड  की  सरकार  को  पेश  की  गयी  रिपोर्टे  का  अध्ययन  किया  कौर

 तो  उसकी  तुलना  पें  हमारा  कार्यक्रम  कैसा  है
 ?

 प्री  हमारा  विचार  यह  है  कि  तृतीय  पंच  वर्षीय  योजना  की  waft  के

 अन्त  में  प्रति  वं  d  यार  होने  वाले  अ ज्ञानिकों  शर  इंजीनियरों  की  संख्या  इस  प्रकार  होनी  चाहिए 7.0

 विज्ञान  के  स्नातक  है  क

 विज्ञान  में  एम०  ए०  9,000

 (frat)  ईजीनियरिंग  श्र  प्रौद्योगिकी  (2aarersi  )  के

 ११,४७५

 इंजीनियरिंग  श्र  प्रौद्योगिकी  के  एम०  ए०  चक  १,४००

 Rego  में  इंजीनियरिंग  शौर  प्रौद्योगिकी  में  स्नातक  कौर  स्नातकोत्तर

 जिला  प्राप्त  कर  निम्नलिखित  छात्र  निकलेंगे  :--

 द्ग
 e

 सर्प  कल  साया

 का  प्रतिशत

 ष्ह्  के  स्नातक  है  ko’w च्््द्ा ष्न्च  रे

 कला  में  पम  ०  ए  ०
 १३,२५६,  b  दि  द  गे

 विज्ञान के  २३,  ५५५९६  ११.७

 विज्ञान के  एम०  Yo  थै  ६०४  दे

 इंजीनियरिंग  तौर  wren fiat  के  4.0  रन  ¥.2

 ०८,७६९

 (71)  किन्तु  दोनों  देशों  के  विकास
 &

 पी सॉन्ग  स्तर  को  देखते  हुए  हमारा  कार्यक्रम

 कू  रुप  से  सन्तोषजनक  है  ।

 tye  sas  में
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 राषदट्रमंह़ल शिक्षा

 २१०-  सिंह
 :

 tat  निका  मंत्री
 यह

 बताने  को  go  कि
 :

 क्या  बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय  के  भूतपूर्व  लप-कुलपति  डा०  वी०  एस०  सा  दे

 राष्ट्र  म  डल  ,  शिक्षा  e UT.  THAT T
 .

 ate  तो  कब  कौर  उनकों
 कितना  केतन

 भर  भत्ते
 प्रा  मिलते

 उनकों  इस
 पद

 के  लिये  कैसे  चुना

 (a)  क्या  लन्दन  में  नया  बनाया  गया  शौर

 यदि  तों  क्या  इस  पद  का  वेतन  प्राणी
 कौन

 सी  सरकार  देगी
 ?

 शिक्षा
 मंत्री  व्हा०  ला०  जी

 २०  १६६०  वेतन  ४५०० पौंड  प्रति  वर्ष  श्र
 भत्ते  २०००  पौंड

 राष्ट्रंडल  शिक्षा  सम्पर्क  समिति  ने  राष्ट्रमंडल  के  विभिन्न  देशों  द्वारा  मनोनीत  व्यक्तियों

 पैं  से  डा०  वी०  To  झा  को  चुना ।

 जी

 इत  पर  का  उतन  ISS ISA  शिक्षा  सम्पक  एकक  द्वारा  दिया  जायेगा  ।  एकक  का

 क
 ताजिक  व्यय  १७,०००  पौंड  है  जिसमें  राष्ट्रंडल  के  स  Hi  Qe  का  हिस्सा  होता है

 भारत  का  भाग  EL RY २५  प्रतिशत  है  जो  लगभग  १५७५  पौंड  (२१,०००  है  ।

 निषिद्ध  दस्तूरों  का  पकड़ा  जाना

 1२११.  at}  पुन  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सीपा  gon  frat  के  कर  चोरियों  ने  अब्दुल  कंप्यूटर  नामक  व्यक्ति  के  पास  से

 बहुत  बड़ी  माजा  में  रोधित  विलास  सामग्री  बरामद  की  थी  जो  २०  १९६०  को
 एक  एयर

 इंडिया  विमान  द्वारा  फितूर  से  बम्बई  हवाई  धन  पर  उतरा

 (aq)  afs  तो  कया  यह  संच  है  कि  freq  हुक  सुसंगठित  प्र  राष्ट्रीय  गिरोह  द्वारा  जिसका

 भारत  के  लोगों  से  arse  है  भारत  में  चोरी  से  लाई  गई  कौर

 (7)  क्या  इ  मामले  से  सम्बन्धित  लोगों  को  पकड़  लिया  गया  है  ?

 वितत  मंत्री  =  श्रीमान  ।

 कभी  एसा  कोई  प्रमाण  नहीं  मिला  है  जिससे  यह  सिद्ध  हो  कि  वे  वस्तुयें  तस्कर  व्यापारियों

 के  एक  सूसे  गठित  श्रन्तर्राष्ट्रीय  गिरोह  जिसका  भारत  के  लोगों  से  सम्पर्क  भारत  में  चोरी

 से  लाई गई  थीं
 ।

 परन्तु  जांच  करने  से  यह  श्रवश्य  पता  लगा  है
 कि

 तस्कर  व्यापार  में  एक  से  श्रमिक

 व्यक्ति  संबद्ध

 वह  यात्री  श्री  वाक़िया  भ्रब्दूल  करार  पकड़  लिया  गया  है  कौर  उस
 पर  मुकदमा  चलाया

 रहा  है  ।
 अभी  तक  way  कोई

 गिरफ्तारी  नहीं
 की

 गई  है
 ।

 ये
 मल  भंग  जी  bal



 र  १८८२  लिखित  उतर  | &ै 4 44

 विहार  विधान-सभा  के  लिये  उप-चुनाव

 २१२.  fo  fare  राव
 :

 क्या  विधि  मंत्री यह  बताने  की  करेंगे
 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  बिहार  शरीफ़  में  विधान  सभा  के  लिये  उप-चुनाव

 के
 लिये

 मई  हुए
 मतदान

 के
 ठीक-पहले  मतदाताओं

 की  सूची  में  नये  नाम  जोड़े  गये

 यदि  तो  कितने  नाम  जोड़े

 (7).  क्या  इस  बारे  में  राजनीतिक  दल  द्वारा  कोई  विरोध  गया
 ae

 (=)  तोਂ  क्या
 सरकार  ने  इस  विरोध  पर  विचार  किया  है  ?

 उपमंत्री
 (ef,

 =  २२  १९६०
 को

 हुए
 बिहार

 छत्तर  निर्वाचन-क्षेत्र  से  बिहार  विधान  सभा
 &

 लिये  उप-चुनाव  से  कुछ  दिन  पूर्व  जनता के  कुछ
 व्यक्तियों

 कौर  एक  लड़ने  वाले  उम्मीदवार  ने  निर्वाचक  पंजीयन  अघिकारी  को  बताया
 कि  निर्वाचन-क्षेत्र

 के
 ज अन्तगंत

 are  वाले  तीन  विशिष्ट  क्षेत्रों  के  बहुत  से  पात्र मतदाताओं  के  नाम  भ्रान्ति
 रूप  से

 प्रकाशित

 निर्वाचन  नामावलि  से  निकाल  दिये  गये  हैँ  ।  निर्वाचन  पंजीयन  अ्रधिकारी  ने  इसकी  जांच  करवाई

 धौर यह  पता  लगा  किਂ  इन  क्षेत्रो ंके  १०३७  मतदाता ्र ों  के  नाम  निर्वाचन-नामावलि  से  निकाल

 दिये गये  टब  उन्होंने  राजनीतिक  दलों  से  come  किया  ।  साम्यवादी दल  केਂ  श्री  विजय  कुमार

 यादव  ने  कहा  कि  न  तो  इन  नामों  को  सम्मिलित  करने  की  कोई  ावइुयकता  है  न  ही  निर्वाचन

 पंजीयन  अधिकारी  को  ऐसा  करने  का  कोई  अधिकार  है  ।  क्योकि  इतनी  अधिक  संख्या  में  पात्र

 मतदातौत्रों  को  मत  देने  से  वंचित  नहीं  रखा  जा  निर्वाचन  पंजीयन  अधिकारी  ने  मुख्य  निर्वाचन

 भ्रमणकारी  को  एकਂ  श्रीचंदन-पत्र  भेजा  कि  वह  सिर्वाचन-दामावलि  के  एक  विशेष  भाग  के  पुनरीक्षण

 के  लिये  निर्वाचन  आयुक्त  से  कहे  ।  जब  बरन झट  we  चरना  हो  गया  कि  विशेष  रूप  से  पुनरीक्षण

 करना  जरूरी  तो  मुख्य  निर्वाचन  श्रमवारि  ने  विशेष  रूप  से  पुनरीक्षण  वे  प्रस्ताव  पर  भ्र नुम ति

 के  लिये  निर्वाचन  झ्रायोंग  से  कहा  ।  आयोग  ने  प्रस्ताव  फो  मान  लिया  श्र  १७  Re Ko  को  विशेष

 रूप  से  पुनरीक्षण  का  आदेश  दिया  ।  तदनुसार  उत  पात्र  संदिग्धों  ए  जिनपे  नाम  नामावलि  में

 नहीं  उस  में  सम्मिलित  किये  गये  कौर  फिर  निर्वाचन  पंजीयन  पदाधिकारी  द्वारा  नामावलि  का

 serra  किया  गया ।

 इस  प्रकार  उपरोक्त  क्षेत्र  के  बारे  में  निर्वाचन  नामावलि  का  विद्वेष  रूप  सेਂ  पुनरीक्षण  विधि  के

 अनुसार  किया  गया  |

 कृष्णा  कौर  जिलों  का  भूतत्वीय  सर्वेक्षण

 1२१३.  मी
 रामी  रेड्डी  क्या  खान

 प्रौढ़
 इंधन  मंत्री  यह  बताने

 की
 छुपा  करेंगे

 (=)  कया  क्रोमाइट  के  निक्षेपों  के  लिये  जान  प्रदेश  के  झ्र  खम्मम  जिलों  में  भूतत्वीय

 सर्वेक्षण  गया

 सर्वेक्षण  क्या  निकला  ak

 क्या  कोई  खोजने  का  या  खनन-किये
 रम्भ  गया  हैं  अथवा  श्रारम्भ  करनें  का

 een
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 tara  wile  तेल  मंत्रों  के०  दे०  मालवीय  )  हां

 कृष्णा  जिला
 :  वर्ष

 १९३७  में  कौंडा  पत्नी  के  समीप  पहाड़ियों  में  क्रोमाइट  के  छोडे

 निक्षेप पाये  गये  थे  ।  यह  श्रायस्क  दोਂ  किस्म  का  ete  व  नरम  ।  कौर  इसका  मंडार  थोड़ा  है
 ।

 सम्मन  जिला
 :

 खम्मम  जिले  में  क्रोमाइट  फे  होने  की  जांच  gexo-¥s Ha Ta AY में  की  गयी  थी  ।

 क्रोमाइट  भ्र घि कतर  पोलवांचा  तालुक  में  इमाम  जनवरी  लिंगमपेट  में  छितरे  रूप  में

 atc  मादिरा  तालुक  में  डेन्डकुरू  कौर  गौरावरम  में  पुज  रूप  में  मिलता  है  ।  पोल वां चा  तालुक  में

 ध्रयस्का  का  भंडार  २०००  से  २५००  टन  तक  है  परन्तु  अ्रयस्क  घटिया  किस्म  का  है  ॥

 यह  पता  लगा  है  कि  पीछे  किसी  समय  में  होन्डा  पल्ली  निक्षेप  के  खनन  के  बारे  में  काय

 किया  गया  था  ।  खम्मम  में  एक  पूर्वेक्षण  लाइसेन्स  था  एक  खनन  पट्टा  परन्तु किसी  उत्पादन

 का  पता  नहीं  चला  है
 ।

 खम्मम  में  एक  खनन  पट्टा  कृष्णा  जिले  में  दो  खनन  पट्टे  चालू  हैं
 ।

 तु  सुचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  पे  लिये  समुद  पार  को  छःश्रबृत्तियां

 VUE.  श्री  बे०  च०  मलिक :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताते  की  करेंगे  कि  :

 PERG-YE  PEXE-Ko  में  उनके  मंत्रालय  द्वारा  चलाई  गई  योजनाओं  के

 श्न्तगत  अनुसूचित  भ्रनुपचित  afer  जाति  तथा  wer  पिछड़े  वर्गों  के  उम्मीदवारों  लिये

 निर्धारित  समुद्र  पार  की  छात्र तत् तियों  के  eta  का  पुरा-पुरा  उपयोग  कर  लिया गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 REG o-G 4  के  लिए  ये  छात्रवृत्तियां  देने  के  बारे  में  वर्तमान  स्थिति  क्या  है
 ?

 fw  पत्रों  का०  लाग  से  विवरण  सभा-पटल  पर  रख

 fem  गया
 >

 |  ह

 विवरण

 नहीं ।

 विदेशी  मुद्रा  की  कठिनाइयों को  ध्यान  में  रखते  हुए  समुद्रपार  की  छात्रवृत्ति

 के  पुनरीक्षण  के  लिए  जो  जांच-समिति नियुक्त  की  थी  उसकी  रिपोर्ट  न  मिलने  के  कारण  ै  €  AG-RL

 के  कोठे  के  ग्रन्तगंत  चुनाव  करने  के  लिए  समय  पर  कदम  न  उठाये  जा  सफे  ।  फिर भी  १९  Ro-ve & के

 कोटे  १२  छात्रवृत्तियां  {EXE-Go  के  दौरान  में  दी  गयी  थीं  ।  चूंकि  QEXG-UE BY की  १५

 बत्तियां  वास्तव  में  Lexe-bo FF at ae A, ही  में  दी  गई  इसलिए ,१  €  1&-Go  का  कोटा  स्वीकृत  नदीं  किया
 गया  ॥

 अनुसूचित  अनुसूचित  कबीलों  तथा  oer  पिछड़े  वर्गों  के  उम्मीदवारों  को

 समुद पाच फी की  १२  छात्रवृत्तियां  देने
 की  जो

 योजना  YEYE-Fo  तक  स्वीकृत  उसे

 १९६०-६१  से
 ्र  ay  फी  अतिरिक्त  के  लिए  श्रतुमोदित  कर  दिया गया  {eR0-43 FT में

 बी  जाने  वाली  छात्र तत् तियों के  लिए  संघीय  शासन  सेवा  झा योंग  ने  विज्ञापन दे  दिया  है  शौर  ज्

 _fae
 आवेदन-पत्र  प्राप्त  करने  की  अन्तिम  तारीख  2-5-2 EKO

 मूल  में
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 इण्डियन  श्रारकेलॉजी  रिव्यू

 २१४.  att  do  ao  मलिक  :  क्या  वैज्ञानिक  अनुसंधान  सौर  सास्कृतिक-करिये  मंत्री  पद

 बताने  की  gar  करेंगे  कि  :

 क्या  श्रारकेलॉजी  (१९५८-५६  रिव्यूਂ  नामक  पुस्तक  देव  की

 शाब्दिक  भाषाओं  में  प्रकाशित  हो  गयी  at

 यदि  तो  इस  का  प्रकाशन  कितनी  प्रादेशिक  भाषाओं  में  हो  चुका  है
 ?

 वैज्ञानिक  अनुसंधान  और  सांस्कृतिक-का  उपमंत्री  म०  सो ०  :  जी

 नहीं  ।  परन्तु  अआरकेलॉजीਂ  नामक  एक  पुस्तक  का
 जो

 मूल  रूप  से
 ats  में  लिखीं

 हुई  मुख्य  मुख्य  प्रादेशिक  भाषाग्रों में  अनुवाद  कर
 दिया  गया  है

 कौर  उसके  अनुवाद  केਂ

 प्रदान का  किये  राज्य  सरकारों को  सौंप  दिया  गया  है  ।

 wea  उत्पन्न  नहीं  होता ।

 पुरातत्वीय  विभाग  का  उत्तर-परदिचिमी  सकील

 ह -
 1२१६  श्री  do  ब्र

 क्या  वैसा  निक  श्रनुसंबान  कौर  सैनिक  तिक  ची  मंत्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 क्या  पुरातत्वीय  विभाग  के  उत्तर-पशचिमी  सकील  के  सदर  मुकाम  को  दिल्ली  से  बाहर

 से  जाने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ania  झ्रसुसंवान  ate  सास्कृतिक  कार्य  उपमंत्री  म०  मो०
 हां  ।

 दिल्लीਂ
 दिल्ली  में  कार्यालयों  की  बढ़ी  हुई  संख्या  को  कम  करने  के  लिये  ।

 पश्चिमी  बंगाल  में  स्मारक

 १७.  बीच  का०  कया  वैज्ञानिक  धनु पं वान  कौर  सांस्कृतिक-कायम  मंत्री

 बहु  बताने
 की

 करेंगे  कि  केन्द्रीय  पुरातत्वीय  विभाग  के  ote  परिश्रमी  बंगाल  में  स्मारकों  के

 azar  पर  पिछले  दो  वर्षों  में  कितनी  धनराशि  व्यय  की  गयी  है
 ?

 devin  श्रनुसंबान  शोर  सांस्कृतिफ-फार्य  उपमंत्री  (Bo  स०  सो०  दास  )  sieve

 |

 पंजाब  में  पोता-व-साधक  छात्रवृत्तियों

 १९.  ी  दलजीत
 क्या  वैज्ञानिक  श्रनुसंबान ate  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री गह  बतासे

 को  on  करेंगे  कि  पंजाब  में  {EXE-K 0  कौर  PEE 0-F2  में  सब  तक  प्रत्येक  प्रविधिक  संस्था

 ee
 ey  योग्यता-व-साधन

 छात्रवृत्तियां
 आवंटित

 की  गयी  है
 ?

 मूल  अंग्रेजी  में



 १३४,  २:  १६६०

 1३  तनिक  apart  सांस्कृतिक-का
 पे  हुस्त

 :  योग्यता-व-साधन

 छात्रवत्ति योजना  के  oda  पंजाब
 में  PEXE-Ko

 में  प्राविधिक  संस्थाओं  को  दी  गयी
 छात्रवृत्तियों

 की

 wen  सिम्त  प्रकार

 कणਂ

 भ्राबंटित  की  गयी

 संस्था का  नाम

 नन  ae

 way  डिग्री  कोर्स  संस्थायें

 १.  गुरु  नानक  लुधियाना

 २.  पंजाब  इंजीनियरिंग  चण्डीगढ़  rv

 ३.  थापर  इंस्टीच्यूट  श्रॉफ़  इंजीनियरिंग  एंड  पटियालाਂ

 टेक्नॉलाजिकल  इंस्टीच्यूट  ais  भिवानी .

 डिपार्टमेन्ट  ग्राफ़  पजाब  चंडीगढ़

 ६.  डिपार्टमेन्ट  ग्राफ़  केमिकल  इन्ही  निर्यारिंग  एण्ड  पंजाब

 यू  चण्डीगढ़

 २.  डिप्लोमा  फोन  वाली  संस्थायें

 9  गवन  अ्रम्बालाਂ

 गुरु  नामक  इंजीनियरिंग  लुधियाना

 ऐम०  सी०  टेक्निकल  जालंधर

 १०  नेशनल  इंस्टीच्यूट  साफ़  होशियारपुर

 १  पंजाब  पा  ती  नीलोखेड़ी

 १२  रामगढ़िया  फगवाड़ा

 श्रे  ताराकरन  एप०  डी०  faa  बेजनाथ

 gy  थापर  पॉलीटेक्निक  एण्ड  स्कूल  साफ़  पटियाला

 र्  पंजाब  इन्त्टीचूट  टेक्सटाइल  अमृतसर

 १६.  सेन्ट्रल  चण्डीगढ़

 कुल  ६०

 शिक्षा वर्ष  १६६०-६१  के  लिये  छात्रवृत्तियों के  आवंटन  को  rat  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है
 ।

 पंजाब  में  श्रतुपुचित  जा  तियों  तथा  अनुसूचित  प्रादिम  जातियों  के  लिये  कृषि  बस्तियां

 1२१६.  श्री
 दलजीत  सिंह

 :
 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 पंजाब  में  उन  के  क्या  नाम  हैं  PENE-C0 TAK में  और  १९६०-६१  में

 तक  केन्द्रीय  पुरस्कृत  के  अधीन
 श्रनुसूचिते  जातियों

 ate  भ्रतुसूवित  afer

 के  लिये  कृषि  बस्तियां प्रारम्भ  की  गयी  ik
 स गा

 भुल  ् अ्ंप्रेजी  में



 १८८२  लिखित  उत्तर  परेश

 उसी  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  fara  eee  का  मेजर  गया
 ?

 गह  कायें  उपमंत्री  आमन
 शौर  सरकार

 से

 सांगी  गयी  है  भोर  होते  ही  सभा  पटल  ae  रख  दी  जावेगी  ।

 gee ललन

 1२२०  शही  दलजोत  बया  स्वान  फॉर  इंजन  मंत्री  यह  बतानें की  कृपा  करेंगे

 द्वितीय  ग  वर्षीय  योजना  के  चाल  होने  के  बाद  से  पंजाब  इस्पात  ह... परुनव ल्लर

 की  स्थापना  के  लिये  कितने  श्रावेदन-पत्र  प्राप्त  हुए  हैं  ;
 शौर

 wa  तक  कितने  लाइसेंस दिये  जा  रुक

 इस्पात न  भर  इंधन  मंत्री  ८४"

 दतिया  पंचवर्षीय  योजना  के  आरम्भ  होते  के  बाद  से  पंजाब  में  नई  पुनर्वेल्लन  मिलों

 को  कोई  लाइसेंस  नहीं  दिया  गया  है  ।  जो  यूनिटें  पहले

 मान्यता  देने  के  बारे  जिन्हें  ग्राम  तके  मान्यता  प्रदान  नहीं  की  गयी  सामान्य  मिलाये  के

 २३  यूनिटों  को  मान्यता  प्रदान  कर  दी  गयी  हैं  ।

 aaa  के  लिय  लोहे  क्रि  चादरें

 १२२१  शो  द  तभी  म्न्क जर  :  कया  खात  ale  इंजन  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 वर्ष  LEO  में  पंजाब  राज्य  सरकार  की  लोहे  की  चादरों  की  विंती  मांग

 we  मांग  किस  हद  तक  पुरी  कर  दी  गयी  are  पं  जाब  को  विभिन्न  विकास  परिपोजनाझों

 कीजिये  ak  अधिक लोद  की  चादरें  देने  के  बारे  में  सरकार  मे  क्या  व्यवस्था  की  ह
 ?

 खान  are  इंधन  मंत्रों  स्वर्ग  fag  )  वर्ष  PEKO- G2  की  प्रथम

 छमाही  से  १९६०)  की  अवधि में पंजाब 'राज्यਂ में  पंजाब  राज्य  सरकार  की  ६०,५४१  टन  लो  है

 क़ी  चादरों की  मांग  थी  ।  वर्ष  १९६०  १  की  दूसरी  छमाही  के  लिये  मांग  का  पता  नहीं

 प्रथम  छमाही  की  मांग  के  विरुद्ध  पजाब  राज्य  को  IS, EUR  टन  का  मिया

 गया ।  प्रत्य  राज्यों  के  मामलों  में  भी  यह  मांग  पूरी  नहीं  की  जा  सकी  ।  चादरों  की  कमी है

 परन्तु  क्या  सम्भव  अधिक  चादरों  का  संभरण  करने  के  लिये  हर  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  ।
 राउरकेला

 इस्पात  सयंत्र  में  चादरों  का  उत्पादन  ores  होगे  पर  स्थि।त  में  सुघार  होते  की  सभावना है  |

 सव  सूचित  जाति  तथा  श्रनसुचित  ख़ादिम  जाति  oad

 1२२२  श्री
 दलजीत  सिंह  :  क्या  sera  मंत्री  यह  की  करेंग  किं

 TT  PEQoO=—-KL  मेरे  तक  अनुसूचित  जातियों  तथा  श्राव्मि  जातियों

 के  ने  राजस्थान
 प्रौढ़

 हिमाचल  प्रदेश
 का

 फ्रैतिनी  बार  दौरा  किया  ;
 शौर

 RS ए  उन्होंने  जिन  स्थानों  का  दौरा  उनके  क्या  नाम  e?

 मूल  wat  में



 द्  द  प्लि  छग  ८ खत  उत्तर  ३  theo

 गिर
 उपमंत्री  (#)

 १.  पजाब  शौर  राजस्थान  दौरा  नहीं  किया

 २.  हिमाचल  प्रदेश
 दो  बार  ॥

 चोट  सांगला  घौर  किताब

 ब
 पजाब  मं  स्मारक

 श्री  मनजोत  कया  ई ज्ञातिक  ada  शरीर  सांस्कृतिक-का्ये  मंत्री

 बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 हवा  PEXE=—Ko  शर  १६६०-६१  में  श्री  तक  पंजाब  में  केन्द्रीय  रक्षित  स्मारकों  पर

 कूल  कितनी  धनराशि  व्यय  की  गयी  हैं  ;  कौर

 उसी  अवधि  में  प्रत्येक  रक्षित  स्मारक  पर  कितनी  धनराशि  व्यय की  गयी  है

 fiat  श्तुतंवान  ale  सॉस्क्ृतिक-कार्य  उपमंत्री  म०  मो०  :

 घौर  सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है
 ।

 परिशिष्ट  १,  एनुल-  संस्था  २१३

 पचास  हजार  से  प्रतीक  राय  पर  राय-फर  देने  वाले

 1२२४.  Mri  जीतू
 :

 कया  जित  मंत्री यह  बताने  की  कृप  करेंगे कि  पंजाब  के  होशियारपुर

 धौर  कांगड़ा  जिलों  पाक  para  रे  से  कितने  व्यक्ति  हैं  जिन  पर  वर्ष  rg  X4E-§o  में  पचास  हजार

 छपने से  प्रतीक  की  वार्षिक  प्राय  पर  राय-कर  लगाया  गया

 पित  TH
 मोरारजी

 :  वर्ष  PEXE-Ko  में  पंजाब  के  होशियारपुर  धौर

 कांगड़ा जिलों  में  उन  व्यक्तियों  की  सख्या  १२  ale  ७
 हैं  जिन  पर  पचास  हजार  से  की

 पाय  पर  राय-कर लगाया  गया  2

 लोहे  की  चादरों  का  संभरण

 1२२५.  पंडित डा  ato  दीवारों  :  क्या  खान  सनौर  इंबन  मंत्री  यह  बताने  की

 gar  करेंगे  कि

 (7)  क्या  विस्तार  योजनाकारों  ate  REE o  में  तीन  इस्पात  संयंत्रों  में  उत्पादन  आरम्भ  होने

 के
 कारण  लोहे  कौर  इस्पात  के  उत्पादन  में  हुई  वृद्धि  के  फल  स्वरूप  विभिन्न  राज्यों  के  लोहे

 इस्पात  के  कोटे  में  fe  कर  दी  गयी  है  ;

 यदि  तो  कितनी  वृद्धि  की  गयी  है  ;  atk

 (7)  १९६०  के  बाद  से  कितना  निर्यात  करिया  गया

 खान  ake  इंत  मंत्री  स्वर्ग  हा ं।

 च्  से  चादरों  ake  तारों  को  छोड़  कर  सब  प्रकार  के  इस्पात  को  राज्य  सरकारों

 की  मासिक  मांग  में  उल्लिखित  आवश्यकता  को  पूरा  किया
 ।  उल्लिखित कमी  वाले

 eee सामान  का  उपलब्धता  के  आवंटन  किया  जायेगा
 ।

 fat  प्रंग्रेजो  में



 मेरे  १८८२  लिए अत
 .

 Ras:

 पिछने  तीन  वर्षों  में  विभिन्न  राज्यों  को  उनके  कोटे  के  विरुद्ध  इस्पात  के  कुल  आवंटन  के  ध्रांकड़े

 निम्न  प्रकार  हैं
 :--

 a  te  acme

 PEYGR YE  REXE-—Ko  REK0-K2  की  प्रधस

 छमाही  से

 ego)

 Key, &a¥  £,2h0,C08
 ह  ee

 १ै,३७२,९
 निधि  10001  ा

 (7)
 ReGo

 के  बाद  से  निर्यात  का  ब्योरा  निम्न  प्रकार  हैः

 Xo,foa  za

 इस्पात  की  पटरियां  Ro,92¥  टन

 १,४४३  टन

 GG  टन इस्पात  के  fate

 तैयार  इस्पात  २,४७७  टन
 ee  ee

 aT  ककी
 गुल

 यें

 1२२६.  भी  प्रेम  बदलना  बेजान  भनुतंवान  ale  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भ्रान्ति  की  गुकाश्रों  की  दीवारों  की  चित्रकारी  बड़ी  तेजी  से  खराब

 हो  रही  शौर

 यदि  तो  उसको  खराब  न  होने  देने  के  लिपे  कया  कार्यवाही  की  गयी है  azar  की

 लोरी ?

 वैज्ञानिक  vader  शौर  सांस्कृतिक-कार्य  उपमंत्री  स०  सो०  :

 q

 सं  विजय  पुरातत्वीय  विभाग
 की

 रसायन  शाखा  उसके  संरक्षण  के
 लिये  कार्यवाही कर  रही

 इस्पात  का  प्रतिदारण  मूल्य

 S  गी  प्र०  चे  बस प्रा

 रि२०  ‘at  :

 क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  प्रमुख  इस्पात  उत्पादकों  द्वारा  इस्पात  के  प्रतिदारण  मूल्यों  में  वृद्धि  के  लिये  कोई
 ध ध्रस्यावदन  किया  गया

 क्या  सरकार  ने  दावे  कै  बारे  में  जांच  कर  ली  कौर

 यदि  तो  उस  पर  कया  निर्णय  किया गया

 fren,  सान  ate  ईन  मंत्री  स्वर्ण  fag)  (a)  att

 दावों
 को

 जांच  हो  रही है
 ।

 fia  अंग्रेजी  में



 वे  लिखित  उत्तर  ३  ay

 भारतीय  प्रायोगिक  axe

 श्री  सुनो  हंसना

 at  रा०
 साझी :

 at  ie  राम  देगी : pee

 बया  चैनानी  aime  और  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  छिपा  करेंगे

 (a)  बया
 मद्रास  में  भारतीय

 प्रौद्योगिकी  संस्था
 की  मुख्य  इमारत  का  निर्माण  कार्य  आरम्भ

 हो  गया  भोर

 यदि  तो  अब  तक  कितनी  प्रगति हुई

 wry  परेशान  ale  testes  कार्य
 पत्री  (at  हुमायूँ  (®)  शर  (a)

 हां  ।  निर्माण-कार्य १५  PEE  को
 प्रारम्भ

 हुआ  था
 घौर

 लगभग  ३  लाख

 की  लागत  का  काम  हो  चुका  है
 |

 परीक्षा-फलों  को  घोषणा

 1२२६  श्री  राग रोब  :  क्या  बह्/नतिक  श्रतुसंवान  और  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या यह  संव  है  कि  विभिन्न इ  जीनियरिंग  ate  मेड़िकल  कालेजों में  भर्ती  कैਂ
 संबंघ

 में

 कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  ह  क्योंकि  विभिन्न  बोर्डों  और  विश्वविद्यालयों  द्वारा

 ली  जाने  वाली  परिवारों  के  परिणाम  इन  कलेजों  में  भर्ती  की  तारीखें  समाप्त  होने  के  कहीं  बाद

 घोषित  किय  जाते  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  इस  मामल  में  सरकार  का  क्या  उपाय  करने  का  विचार हू
 ?

 ज  निक  इनका  लोरर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  रसायन  व  (7)  इस  प्रकार

 की  कोई  कठिनाई  wa  तक  तो  सरकार  की  निगाह  में  पायी  नही ंहै  ।  जहां तक  उन  कालेजों  का

 संबंघ  है  जो  केन्द्र  के  अधीन  न ्  उनके  अधिकांश  प्रतेशार्थी  उन्हीं  राज्यों  के  निवासी  होते  हैं  जिनमे

 ये  संस्थायें  स्थित  होती हैं  ake  भर्ती  की  तारीख  weak  पर  झहतादायक  परीक्षा के
 प  Terese

 की  घो जगा  की  तारीख  के  प्रसार  ही  निर्धारित  की  जाती  हूं  ।  खड़गपुर  शर  बम्बई  की  उच्चतर

 प्रौयोगिहोय  सं :्याप्रों  की  तरह  की  केद्रीय  प्रबन्ध  के  अधीनस्थ  संस्थानों  में  ऐसे  सभी  प्रवासियों

 को  प्रवेश-परीक्षा  में  उत  की  अ्रनुमति  दे  दी  जाती  है  जिन्होंने  adores  परीक्षा  दी  तो  हो

 लकिन  उनका  परीक्षा-फल  प्रभी  निकला  न  हो  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता ।

 शिवपुर  के  वानस्पतिक  उद्यान

 S  tt  हाज़िर
 1२३०.

 ह  ना  मुकर्जी
 :

 क्या  tates  wader  शौर  सांस्कृतिक-काय  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि

 क्या  वैज्ञानिक  श्रेनूसंघान  ate  सांस्कृतिक-काय  मंत्रालय  द्वारा  कराया  जेत  वनस्पति

 दवा स्त्रियों  के  ग्रीष्म-कालीन  दीवार  ने  यह  सिफारिश  की  है  शिवपुर  के  वानस्पतिक  धंद्यानों  का

 प्रबन्ध  केन्द्र  कों  हाथ  में  ले  लेना  चाहिये
 बटाटा  नाना

 मूल  suit  में



 १२  SGX  लिखित  उत्तर  ३२९

 क्या  सरकार  इस  प्रस्ताव  पर  बिचार  करेगी  ;  प्रौढ़

 इसे  कब  क्रियान्वित  किया  जायेगा  ?

 पंजाब  में  अनधिकृत  ढंग  सें  तम्बाक्  को  खेत

 1२३१.  श्री
 राम

 व्या  कवित्त  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  Ree  की  इतनी  ही  wafer  के  आंकडों
 की

 तुलना  में  पंजाब  राज्य
 में  चालू  वर्ष  में  अनधिकृत  ढंग  से  तम्बाकू  की  खेती  में  वृद्धि हुई  है

 कया  यह
 भी

 सच  है  कि  जिला  कांगड़ा  ae  गरदासपुर  में  इस  प्रकार
 की

 खेती
 कौ

 उचित  रोक-थाम  नहीं  की  जाती  श्र  दोषी  व्यक्ति  दंड  पाने  से  बच  जाते  कौर

 यदि  at  अपराधियों  को  दंडित  कराने  के  लिये  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने

 का  विचार  है  ait  क्या  सरकार  ने  इन  जिलों  में  इस  की  खेती  के  लिये  चालू  वर्ष  में  कुछ  लाइसेंस  दिये

 हैं  ;  भ्र  यदि  तो  किन  आधारों  पर  ?

 fea  मंत्री  मोरा जी
 :  अनधिकृत  ढंग  से  तम्बाकू  की  खेती  का  क्षेत्र

 १-१-६०  से  ३०-६-६०  में  q. ER  एकड़ रहा  जब  कि  १९४५९  की  इसी  अवधि में  यह  १  एकड़

 जहां
 तक  सरकार को  पता  इसका  उत्तर  नकारात्मक  १-१-६०  से  ३०-६-६०

 के
 बीच  गुरदासपुर  जिले  में  ३,  ५४

 एकड़  भूमि  में  अनधिकृत  रूप  से  खेती  करते
 की  ६  घटनायें हुई

 हैं  ।  उसी  प्रविधि  फे  दौरान  में  कांगड़ा  जिले  में  १६  सेंट  क्षेत्र  के  एक  मामले  के  बारे  में  कायम

 किया गया  है  ।

 अपराधियों  के  खिलाफ़  ates  प्राधिकार  द्वारा  इस  विषय  के  नियमों  के  अधीन

 कार्यवाही  की  जाती  है  ।  इन  नियमों  में  प्रत्येक  मामले  में  अधिक  से  aes  १०००  रुपये  तक  जुर्माने

 की  व्यवस्था  है  ।  केंन्द्रीय  उत्पादन-शुल्क  EWS  के  अधीन  तम्बाकू  की  खेती  के  लिये  लाइसेंस

 की  जरूरत  नहीं  पड़ती  कौर  कांगड़ा  ae  गुरदासपुर  जिलों  में  तो  सुखाये  जाने  वाले  तम्बाकू  का

 परिमाण  ४०  पौंड  से  कम  होने  पर  सुखाने  तक  के  लाइसेंस  की  जरूरत  नहीं  होती  ।

 नकदी  संबालने फे  लिये  थि यश  वेतन

 1२३९.  श्री  राम  गरीब  :  क्या  पित  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  विभिन्न  मंत्रालयों  झर  विभागों में  नक़दी  संभालने  वाले  व्यक्तियों

 को  विशेष  वेतन  दिया  जाता  है  ;

 यदि
 तो

 किस  क्रम  के  भ्रनुसार  ag  विशेष  वेतन  दिया  जाता  है  ;

 क्या  यह  विशेष  वेतन  कैशियर  द्वारा  हर  महीने  संभाली  जाने  वाली  नक़दी  के  श्राघार

 az  निश्चित  किया  जाता  है  या  उन  कर्मचारियों  की  संख्या  के  ara  पर  जिनमें  ag  नक़दी  बांटी

 जाती  है  ;  कौर

 यदि
 तो

 नक़दी  संभालने  के  लिये  विशेष  वेतन  मंजूर  करने  के  मामलों  की  जांच  के

 ल  पाता धणा

 लिये  सरकार  द्वारा  क्या  क्रम  निर्धारित  किये  गये  हैं  ?

 मूल  अंग्रेजी  में

 688  (Ai)



 ve  लिखित  उत्तर  2  R&Go

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  जी  हा ं।

 ents ae

 विशेष  वेतन  की  अनुमति
 निम्नलिखित क्रम

 के
 अनुसार  दी

 जती

 हर  महीने  बांटी  जाने  वाली  हर  महीने  ग्राह्म

 नक़दी  का  परिमाण  fate  वेतन  की  दर
 rr  te,

 ¥,000  रुपये  तक  e  .  कुछ  भी  नहीं ।

 परन्तु  यदि

 धारी  से  जमानत

 ली  जाती  हो  तो  उसे

 ५  रुपये  विशेष  वेतन

 दिया  जा
 सकता है

 ।

 ७6009  रुपये  से  १०,०००  रुपये  तक  १०  रुपये  4 ||

 १४  रुपये । १०,000  रुपये  से  RY,000  रुपये  तक

 १४,०००  रुपये  से  २०,०००  रुपये  तक  २०  रुपये  ।

 20,000  रुपये  से  RY,o00  रुपये  तक  R44  रुपये  |

 RX, 00  रुपये  से  ऊपर  e  क  ३०  रुपये  ।
 ee

 विशेष  वेतन  कम  से  कम  ६  महीने  की  water  में  बांटी  गयी  वास्तविक  नक़दी  की  औसत

 राशि  के  आधार  पर  नियत  किया  जाता  है  ।  यह  उन  कर्मचारियों  की  संख्या  के  आधार  पर  नियत

 नहीं  किया  जाता  जिनमें  यह  नक़दी  बांटी  जाती  है  ।

 गये  दिस  mat  की  तिब्बती

 Sat  प्र०
 चे  ब्रूनी

 Vat  faafa  fear:

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fe  ant  निकट  भविष्य  में  कोई  नया  faa  ware

 नियुक्त  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वित्त  मंत्रो  मोरारजी  :  यह  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।

 यश
 ee

 कर्मचारी एप०  अ  एस०

 1२३४.  श्रीमती  रेणु  चक्र  शर्ता
 :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  २  १९६०  के  तारांकित  wer

 संख्या  १२५२  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :
 d

 क्या  एम०  Fo  एस०  के  २०६  कर्मचारियों  को  वेतन-वृद्धि  की  बकाया  राशि  का  भुगतान

 कर  दिया गया  wie

 यदि  तो  विलम्ब  के  कारण  क्या  हैं  ?

 ब्रत्तःक्षा  मंत्री  कृष्ण  :  जी  नहीं  ।

 करमचारियों  को  बकाया  राशि  का  भुगतान  करने  के  बिलों  की  अभी  लेखा-परीक्षा

 चीकारी  जांच  कर  रहे  हें  और  ara  की  जाती है
 कि

 भुगतान  जल्द  ही  कर  दिया  जायेगा  ॥
 ह

 मूल  seit  में



 १२  १८८२  )  उतर  ४

 शरन सुचित  जातियां  श्योर  अनुसूचित चत  ध्रादिम  जातियां

 ही  हाज़िर

 RIK  श्री  नागी  रेड्डी

 क्या  गह-अर्प्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  श्रनसूचित  जातियों  कौर  अनुसूचित

 झ्रादिम  जातियों  के  लिये  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  प्रावंटित  राशि  में  से  १६६०  तक

 कितना  व्यय  किया  जा  चूका  है
 ?

 freed  उपमंत्री  :  राज्य  सरकारों  पौ  संघ  राज्य-क्षेत्रों ने  PEXLE—GO

 में  किये  गये  वास्तविक  व्यय  की  सूचना  ot  तक  नहीं  दी  है  ।  शभ्रनसूचित जातियों  ्र  अनुसूचित

 ख़ादिम  जातियों  क  कल्याण  के  लिये  REGO  तक  का  प्राक् कलित  व्यय  PEYG—YV

 से  PEYS—KE  तक  का  वास्तविक व्यय  दहिराह  PEYE—KO  का  भ्रमित  २०.  ३०

 करोड़  रुपये  VG  ८२  करोड़  रुपये  है  |

 उड़ाता  डिवीजन  जीवन  बामे  का  काम

 1२३६:  डा०  सामन्त  सिंहा  :  क्या  वित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 जीवन  बीमा  निगम के  उड़ीसा  डिवीजन ने  Re AE  में  कुल  कितनी  राशि के  ग्रोवर  कितने

 जीवन  बीमें  के  प्रस्ताव किय

 कितने  प्रस्ताव  अ्रंतिम  रुप  से  मंजूर  हुए  कौर  उस  वर्ष  के  बीमों  की  कुल  कितनी  राशि

 होती  ह्

 उस  डिवीजन  में  कितनी  पालिसियां  चल  रही  हैं  atk  frat  प्रतिदिन  पालिसियां  प्रतिबंध

 होਂ  जाती हैं

 प्रीमियम  की  कितनी  रसीदों  का  समायोजन  कभी  होना  दोष  है  ;  कौर

 प्रीमियम  कीਂ  रसीदों  के
 समा  भोजन  में  झ्रौसतन  कितना  समय  लगता  है  ?

 वित  संतरी  जो  देसाई )
 उड़ीसा  राज्य में  निगम के  कटक  डिवीजन  को

 YoY  करोड  रुपये  पे  बीमे  १६,१४३  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए थे  ।

 ५.६१  करोड़  रुपय  फे  बीमें  के  CAG  जिन  में  १९४८  के  खाते फे  '  १०

 करोड़  रुपये  ३०२  प्रस्ताव  भी  शामिल  मंजूर  किये  गय झोर  १०  करोड़ रुपये  के  बीमे  फे

 १४,३७४  प्रस्ताव  पुरे  किये  गये  ।

 जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 जानकारी  उपलब्ध  नहीं  ।

 लगभग  १  से  ७  दिन  तक  |

 ta  के  लिये  जीवन  बामो  निगम का  लक्ष्य

 1२३७  डा०
 सामन्त  सिंहा  ८  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 जीवन  बीमा  निगम  के  उड़ीसा  डिवीजन  के  लिये  P&XE  का  बीमे  का  लक्ष्य  कितना

 था  झर  यह  लक्ष्य  किस  हुद  तक  पूरा  कर  लिया  गया  पौर  _

 मूल  waist  में



 ३४२  लिखित  उतर  १६६०

 क्या  यह  सच  है  कि  एक  झौद्योगिक  क्षेत्र  का  लक्ष्य  प्रौद्योगिकी  क्षेत्र  के  लक्ष्य  के  बराबर

 ही  होता

 वित  cay  मोजों  :  ate  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही

 है  कौर  यथाशीघ्र  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 जिला  कांगड़ा  में  स्मारक

 1२३८.  भी  fata  सिंह  :  क्या  बेज्  तिक  श्रनुलंबान  मोर  सॉस््तिक-कार्थ  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  जिला  कांगड़ा  के  प्रत्येक  रक्षित  स्मारक  की  देख  रेख  कौर  विशेष  मरम्मत

 के  लिये  rEXE-Ko  कौर  १६६०-६१  में  कुल  कितनी  राशि  दी
 गयी  थी  ?

 faites

 प्रौढ़  सारकुतिफ-कारण  उपमंत्री  (Sto  झ'०  मो०  :

 क्रमांक  देख  रेख  कौर  विशेष  मरम्मत  देख  रेख  oak  विशेष

 के  लिये  मरम्मत के  लिये

 PEYE—Ko  में  दी  PEKO—EQ  में  दी

 गयी  राशि  गयी  arf  aq

 देख रेख  विशेष  देख  रेख  विशेष  मरम्मत

 ~
 रुपये  रुपय

 कांगडे का किला, कांगडा का  कांगड़ा  ¥,R0¥  ३,१००  BRR  भ्रू , ०0००

 मसरूर का  मंदिर  १,०१०  १,०७२

 बज  नाथ  का  म  ्र  %,0%o  २,४००  8,098

 ¥  नग्गर का  मंदिर  %,0%0
 कहा  2,098

 बजौरा का  मंदिर  १,०१०  %,0198

 दर्स लका  मंदिर  — €  ७६  ०५४

 जगत  सुख  का  मंदिर  ७६  g,oV¥  cna

 कोटला  st  का  मंदिर  २,०००
 —  ee  een

 प्रस्पुश्यता  afar,  RELY

 1२३६.  को  दलजीत  साहू  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 ह

 १९५५  के  अधीन  FEXE—Ko  कौर  PEK OER  में  हिमाचल  प्रदेश  में

 कितने  व्यक्तियों  पर  मुकदमा  चलाया  गया  है  ?

 frat  संचालक  में
 राज्य  मंत्री  :  Peue FMT TAN, में  झीर  १९६०  के  अन्त तक तक

 नौ  व्यक्तियों  पर  मुक़दमा  चलाया  गया  था
 ।

 ग्रेजी ATT  म मूल  मर



 १२  १८८२  लिखित  उतर  पडे

 तेलगू  उपन्यास  T  राव
 प

 गाड़ी
 :

 र  ६  श्री  वोडका

 an  है  मानिक  water  आर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  २२  १६६०  के  तारांकित  प्रदान

 संख्या  १६५७  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  साहित्य  अकादमी  तेलुगु  उपन्यास  रावਂ  का  उड़िया  भावा  में  अनुवाद

 करा रही

 क्या  अनुवाद  के  संबंध  में  जनता  द्वारा  प्रगट  किये  गये  विरोध  के  बारे  में  कोई  निर्णय

 किया गया  है

 यदि  at,  तो  निर्णय  किया  गया  है

 fines  शानु  कं बात  ale  सांस्कृतिक-कार्य  पंत्र  हुमायूँ  क  :  जी  नहीं  ।

 उत्पन्न नहीं  होता  ।

 sea  नहीं  होती  ।

 विक  ऊंचाई  पर  काम  फार  बाले  सेनिक

 1२४१,  श्मा  ज  ब०  fro  face  क्यां  area  मंत्री  यह  sata  की  कंपा  करेंगे  कि  :

 क्या  afire  ऊँचाई  पर  काम  करने  वाले  से  नाकों  को  कुछ  विशेष  वेतन  aa  भत्ते  दिये

 यदि  उन्हीं  क्षेत्रों  मे ंकाम  करने  वाली  सशस्त्र  पुलिस  वे  वेतन-भत्तों  की  तुलना  में  वह

 कसे  बैठते  हैं  ?

 एला  मंत्री  कृष्ण  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 लोह  वयस्क  कस्  उत्पादन

 1२४२.  शी  यादव  नारायण  जाव
 ब

 :  FAT  खन  स  इंजन  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  हँ  कि  पिछले  वर्षों की  तुलना  में  geue  में  लौह-प्रयास का  उत्पादन  बढ़

 गया  है  ;

 यदि  नो  देश  में  इसके  उत्पादन  सम्बन्धी  भ्रांकड़े  क्या

 PeuE  में  कुल  कितनी  लौह  वयस्क  का  निर्यात  किया  गया  कौर

 लौह-श्रयस्क' का उत्पादन का  उत्पादन  कीमतें-किन  स्थानों

 he
 की  क  गया  था  ?

 fart  और
 तल

 मंत्री
 के०  दे०  मालवीय )  :  जी

 १९५६  में  लौह  अयस्क  के  उत्पादन के  अस्थायी  gigs  9,83  ४५,००० बनें  हैं  |

 (7%)  V, BEX, Loo
 टन  । पा

 मूल  अंग्रेजी
 में



 ~

 ३४४  रस oe कमा  पटल च्  4o  uv
 oe  रल दत्त  गये  त्र  ३  ReKo

 १९५६  में  निम्नलिखित  देशों  को  लौह  वयस्क  का  निर्वात  किया  गया  था

 +  जपान

 इटली  | ब्रेन

 यूगोस्लाविया
 ।

 पॉलैण्ड  ।

 पूर्वी  जमनी
 |

 पश्चिमी  जमनी  |

 नीदरलैंड्स  ।

 फ्रांस  ।

 २  १९६०  के  भ्र तारांकित
 प्रदान  संख्या  १७००  के

 उत्तर
 में  शुद्धि

 धनबाद में  खान  कौर  व्यवहार  क  भूतत्व  शास्त्र  का  भारतीय  स्कूल

 1 वैज्ञानिक  श्रनुसंघान  कौर  सांस्कृतिक-कायम  उपमंत्री  म०  मो०  :  २

 १९६०  को  लोक  सभा  में  श्री  बांग शि  ठाकुर  के  अतारांकित  संख्या  १७००  के  उत्तर  में  यह  बताया

 गया  था  कि  धनबाद  के  खान  शर  व्यावहारिक  भूतत्व शास्त्र  के  भारतीय  स्कूल  में  भर्ती  के  लिये

 सूचित  जातियों ate  परतु  सूचित  afer  जातियों
 को  दी

 गयी  सुविचारों में  से  एक  है

 (3)  प्रवेश  परीक्षा  शुल्क  में  प्रतिश्त  रियायत  देना  ।”

 ठीक-ठीक  स्थिति  यह  है  कि  अनुसूचित  जातियों  are  अनुसूचित  ग्रामीण  जातियों  के

 वारो ंसे  २  रायपुर  Xo  ने  पैसे  शुल्क
 लिया

 जाता  हैं  जबकि  प्रत्य  लोगों
 के  लिये  शुल्क  १०  रुपये है  ।  इस

 प्रकार  ७५  प्रतिशत  रियायत दी  जाती  है  ।  इसलिये  दिये  गये  उत्तर  के  उपरोक्त  भाग  के  स्थान  पर

 निम्नलिखित  पढ़ा  जाना  चाहिये

 *
 (3)  प्रवेश  परीक्षा  शुल्क  में  ७५  प्रतिश्त  रियायत  देना

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 दिल्ली
 बिक्री-कर  नियमों  में  संशोधन

 वित्त  मंत्री
 मोरारजी  मैं  दिल्ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  लागू  बंगाल  वित्त

 अधिनियम  १९४१  की  धारा  २६  की  उप-धारा  (४)  के  अ्रन्तर्गत  दिल्ली  बिक्री कर

 १९५१
 में  कुछ  संशोधन  करने  वाली  दिनांक  २६  १९६०  केਂ  दिल्ली  गजट  में  प्रकाशित  प्र धि सूचना

 संख्या  एफ०  ४
 (  ee)  [ya-farto  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखी  गई  ;  देखिए  संख्या  एल०  टी०
 Bey,

 ६०]
 ह

 मल  STAT  म



 १२  श्रावग, ह १ १८८२  )  सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र
 |

 अत्यावश्यक  पण्य  अघिनियम  तथा  कोयला  खान  तथा
 सुरक्षा

 )
 भ्रषिनियम  के

 निकाली  गई

 खान  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  fag)  :  मैँ
 निम्नलिखित  पत्रों

 की
 एक-एक

 प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं
 :--

 (१).  wearers  पण्य  2eyuy Al IT की  धारा  ३  की  उप-घारा  (६)  के  अ्रन्तगंत  लोहा
 निम्नलिखित और  इस्पात  )  १६५६  में

 कुछ  प्रो  संशोधन  करने  वा

 सूचनाओं की  एक-एकਂ  प्रति

 दिनांक  १४  2&to HT UAo की  एस  ०  lo  संख्या  ११९२  |

 दिनांक
 ४  १९६० की  एस०  को  संख्या  v3  |

 [Gear A में  रखी गई  ;  देखिये  संख्या  एल०  टी०  २१९  ६/६०

 (२)  कोयला  खान  शर  सुरक्षा  )  अघिनियम  १९४२  की  घारा  १७  की  उपधारा

 (४) के
 ग्रन्तगंत

 कोयला
 खात

 शर  सुरक्षा  )  2eyr  में  कुछ  संशोधन  करने  वाली

 दिनांक  २  १९६०  की
 अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  श्रार०  ७४२  की

 एक प्रति
 |

 में  रखी  गई ;  देखिये  संख्या एल०  eto  RWe9/Go]

 अखिल  भारतीय  सेवायें  aaa  के  ata  निकालो  क्यों  भ्रधिसुचनायं

 मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  मैं
 निम्नलिखित  पत्रों

 की  एक-एक  प्रति  सभा

 पटल पर  रखता  हुं

 (१)  अखिल  भारतीय  सेवायें  १९५१  की  धारा  ३  की  उप-धारा  २  के  ग्रन्तगंत

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  ,  ae Of  में  कुछ  ate  संशोधन  करने

 वाली  दिनांक  २  १€६०  की  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  करार  ७२३

 की  एक  प्रति  |

 (3)  अखिल  भारतीय  सेवायें  १९५१  की  धारा  ३  की  उप-धारा  २  के  ग्रन्तगंत

 भारतीय
 पुलिस  सेवा  १९४५४ में  कुछ  और  संशोधन  करने  वाली

 दिनांक  २  १६६०  की  संख्या  जी०  एस०  शिकार  ७२४ की  एक

 प्रति ।

 (३)  अखिल  भारतीय  सेवायें  LEX  की  घारा  ३  की  उप-धारा  २  के  अ्रत्तगंत

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  PeU¥ HY MTA 3 की  अनुसूची  ३  में  कुछ  संशोधन

 करने  वाली  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति

 दिनांक  ३०  RERo Hl Glo की  जी०  एस०  कार  '४८३ |

 दिनांक १  १€६०  की  जी०  एस०  कार  ६११ ॥

 दिनांक  ११  2&0 H Flo की  जी  ०  एस०  करार  ६३६

 दिनांक  २  १६६० की  जी०  एस०  कार  ee a

 मूल  अंग्रेजी  में



 ३४६  सभा  पटल  पर  रख  गय  पत्र  ३  ReRo

 (४)  faa  भारतीय  सेवायें  atetaa,
 we)  की  धारा  ३  की  उप-धारा

 (2)
 के

 भ्रन्तगंत  भारतीय  पुलिस  सेवा  peu  की  प्रसूति  ३  में  कुछ

 संशोधन  करने  वाली  निम्नलिखित  श्रघिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति

 दिनांक  १४  १९६० की  जी०  एस०  कार  ५३० |

 दिनांक  ११  १९६० की  जी०  एस०  करार  ६३७ |

 दिनांक  १६  १९६०  की
 जी०  एस०  शिकार  ७७८  |

 में  रखीं गई  ;
 देखिये  एल०  टी०  संख्या  RXEa/Go,

 BWEE/Ko,  २२००/६०  RRok/Go]

 समूद्र  सीमा  शुल्क  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  तथा  नमक
 श्रोषघीय

 तथा  प्रसाधन  सामग्री  सम्पदा  शुल्क  सम्पदा  शुल्क

 तथा  रेलवे  यात्री  किरायों  पर  कर  संघ  उत्पादन  शुल्क

 केन्द्रीय  बिक्रीकर  तथा  लॉक  ऋण  श्रंघिनियम  के  afte  जारी  की  गई

 धधिसुचनायें

 तथा  सैनिक  व्यय  मंत्री
 प्रे०

 गोपाल  रेड्डी  )  निम्नलिखित  पत्रों  की

 एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूँ

 (१)  समुद्र  सीमा  aes  अधिनियम  Pays  की  घारा  ४३ख  कीं  उपधारा  (४)  केन्द्रीय

 उत्पादन  शुल्क  तथा  नमक  १९४४  की  धारा  ३८  के  ग्रतगेत  सीमा  शुल्क

 तथा  केन्द्रीय  उत्पादन शुल्क  निर्यात  प्रत्याभूत  .  )  १९६०  में  कुछ

 संशोधन  करने  वाली  निम्नलिखित  भ्र धि सूचनाओं  की  एक-एक  प्रति

 दिनांक  २३  अप्रैल  Ego  की  जी०  एस०  करार  VRE  |

 दिनांक  २१  2 fo Ft Ho की  जी०  एस०  कार  ५४५६  द्वारा  संशोधित

 दिनांक  ३०  ग्रीन  १€६०  की  जी  ०  एस०  करार  x I-54  |

 दिनांक  ७  १९६०  की  जी०  एस०  कार  Ax |

 दिनांक  १४  2Eo Hl Flo की  जी०  एस०  अरार ०  ५३८ |

 (=  दिनांक  २८  १९६६०  की  जी०  एस०  करार  Ko  |

 दिनांक  २८  १९६०  की  जी०  एस०  कार  Yow  |

 दिनांक  ४  FEKo  की  जी०  एस०  राज  ६१६  |

 दिनांक ४  Rego  की  जी०  एस०  करार  G2  |

 दिनांक  ४  १€६०  की  जी०  एस०  अर ०  ६१८  |

 )  दिनांक ४  १९६०  की  जी०  एस  कार  ६१९

 दिनांक  ११  PERO  की  जी०  एस०  अर ०  ६६०

 दिनांक  १८  १९६०  की  जी०  एस०  WTTo  ६८४

 दिनांक  २५  28 Go HT Ato की  जी०  एस०  कार

 दिनांक  २५  १९
 ट  +r  सी
 ६० क  जा०  एस०  करार  9oR |

 मूल  ars में



 १२  १८८२  (
 ba  स  tad toe  }  सभा  पटल  पर  र्व  गये  पत्र  ३४5

 दैनिक  २  REGO  की  जी०  एस०  कार  CER ¢  |
 (7)

 दिनांक २  १९६०  की  जी०  एस०  अर ०  WFR

 दिनांक २  REGO  की
 जी०  एस०  ग्राम  ७३३  |

 थ  दिनांक  €  REKO  की  जी०  एस०  सारे  stv  |

 दिनांव  २३  TATE,  EKO  की  ro  एस०  करार  G29  |

 दिनांक  २३  ¥EKo  की  जी०  एस०  कार  ८१८

 में  रेखी  गई  ;  देखिये
 संख्या  चले

 नौ  RBRoR/Ko]

 (२)  केन्द्रीय  उत्पादन-शुल्क तथा  नमक  १६४४ की  धारा  ३८
 कौर  समुद्र

 शुल्क  १८७८  की  घारा  ४  देख  कीं  उपधारा  (४)  के  भ्रन्तगंत  सीमा-शुल्क

 तथा  न्द्रीय  उत्पादन-शुल्क  प्रत्यावहन  १९५८  में  कुछ  ate  संशोधन

 करने  वाली  दिनांक  २३  १९६०  की  संख्या  जी
 ०  एस०  कार  CSO

 की  एक  प्रति ।

 में  रखी गई  ;  देखिये  संख्या  एल०  to  २२०३/  ६०]

 (३)  car  प्रसाधन  सामग्री  १९५५  की  घारा  १९

 की  Sq-FT UT  (४)  के  श्रन्तगंत  शतकीय  तथा  साधन  सामग्री

 १९५६  में  कुछ  ae  संशोधन  करने  वाली  निम्नलिखित  शभ्रधिसूचनाओं  की

 प्रति

 दिनांक ४  १६६० की  जी०  एस०  अर ०  ६१४  i

 दिनांक  ७  १९६० की  जी०  एस०  कार  Yrv |

 दिनांक  २१  RERo  की  जी०  एस०  कार  ५४४  |

 दिनांक  १८  १९६०  की  जी०  एस०  कार  ६८६  |

 में
 रखी  गई  ;  देखिये  संख्या  एल०  टी०

 RRo¥/Ko]

 (¥)  समुद्र  सीमा-शुल्क  १८७८  की  धारा  ४  देखे  की  उप-धारा  (४)  के  श्रन्तगंत

 निम्नलिखित  भ्रंघिसुचनाओं  की  एक-एक  प्रति

 दिनांक  १४  ERO  की  जी०  एस०  कार  YRY  |

 )  दिनांक  २८  मई  १९६०  की  जी०  एस०  शरीर  YoY  |

 दिनांक  १६  १९६०  की  जी०  एस०  कार  WER  द्वारा

 दिनांक  २८  १९६०  की  जी०  एस०  कार  Voy  |

 दिनांक ४  १९६६०  की  जी०  एस०  कार  RRO  |

 दिनांक  २५  १९६६०  की  जी०  एस०  कार  ७०३  |

 २५  &qKo  की  जी०  एस०  कार  gov  |



 -  सभा  पटल  पर  रहे  गये  पत्र  रे  REKO

 दिनांक  २  १६६०
 की

 जी०  एस०  कार  Qe |
 |

 दिनांक  २  FeKO
 की

 जी०  एस०  कार  934.0  |

 दिनांक  २३  FeKo
 की

 जी०  एस०  कार  ८१६  द्वारा  संबोधित

 दिनांक  &  RERo  की  जी०  एस०  कार  9Ry  |

 में  रखी  गई  ड  देखिये  संख्या  एल ०  ठी  ०  २२०४/६०]

 %)  केन्द्रीय  उत्पादन  मुल्क
 तथा

 नमक
 2Evw Hy

 की
 धारा  ३८

 के  अन्तर्गत  केन्द्रीय

 उत्पादन  शुल्क  १९४४  में  कुछ  श्र  संशोधन  करने  वाली  निम्नलिखित

 सूचनाओं  की  एक-एक  प्रति

 (a)  दिनांक  २३  १६६०  की  जी०  एस०  कार  |

 दिनांक  २३  ReKo  की  जी०  एस०  VY  |

 दिनांक  १८  १९६०  को  जी०  एस०  झोंक  EGE  |

 दिनांक  २  १६६०  की  जी०  एस०  कार  9.0 39.0  |

 में  रखी  गई
 ;

 देखिये  संस्था  एल०  zo  २२०६/६०]

 (६)  केन्द्रीय  उत्पादन-शुल्क  तथा  नमक  ECS  की  घारा  ३८  के
 अ्रन्तगंत

 लिखित  अधिसुचनाग्ों  की  एक-एक  प्रति

 दिनांक  १०  १६६०  की  जी०  एस०  करार  ६६२  ।

 दिनांक  १०  Feo  की  जी०  एस०  कार  ६६३

 दिनांक  ३०  e&Ko  की  जी०  एस०  कार  9X3  |

 में
 रखी  गई  ;  देखिये  संख्या  एल०  eto  २२०७/६०]

 (9)  सम्पदा  शुल्क  FEYR  की  धारा  ३८  की  उपधारा  (२)  के ग्रन्तगंत  दिनांक

 ११  १९६०  की  अधिसूचना संख्या  जी  ०  एस०  आर०  ६५७  की  एक
 प्रति

 में  रखी गई  ;  देखिये  संख्या  एल०  टी ०  २२०८/६०]

 (5)  सम्पदा  शुल्क  १९५३  की  धारा  ८५  की  उपधारा  (३)  के  भ्रन्तगंत  सम्पदा

 शुल्क  १९५३  में  कुछ  संशोधन  करने  वाली  दिनांक  २  १९६०  की  afer

 सूचना  संख्या  एस०  नौ  १६१९ की  एक  प्रति  ।

 में  रखी  गई  ;  देखिये  संख्या  एल०  टी ०
 RWe/Go]

 (&)  सम्पदा  शुल्क  ate  रेलवे  यात्री  किरायों  पर  कर  Pays  की  घारो

 ६  की  उपधारा  (२)  के  arena  निम्नलिखित नियमों  की  एक-एक  प्रति  :--

 दिनांक॑  ३०  Yego  की  अधिसूचना  संख्या  एस०  को  १०७८  मैं

 प्रकाशित  सम्पदा  कि  संशोधन  ReKo  |

 (a)  दिनांक  ३०  Pago  की  श्रषिसुचना  संख्या  एस०  ग्रो०  १०८०  मैं



 १२  १८८२  सबा  पटन  पर  रख  मथ  पत  Awe

 प्रकाशित  रेलवे  यात्री  किरायों पर  कर  ( fae)  संशोधन  <eKo  |

 में  रखी  गई  ;  देखिये  संख्या  टी०  २२१०/६०]

 (१०)  संघ  उत्पादन  शुल्क  )  १९५७ की
 धारा  ५  की

 उपधारा  (2)

 के  अन्तरगत  दिनांक  ३०  १९६०  की  अधिसूचना  संख्या  एस०  Ato  १०७६ में

 प्रकाशित संघ  उत्पादन  शुल्क  संशोधन  १६६०  की  एक  प्रति  |

 में  रखी  गई  ;  देखिये  संख्या  एल०  ठी०  २२११/६०|

 (११)  अतिरिक्त  उत्पादन  शुल्क  महत्व  की  वस्तुएं  )
 भ्रधिनियम  Fey

 की  घारा  ६  की  उप  धारा  (२)  के  श भ्रन्तगत  दिनांक  ३०  Peho HN MiTTIANT की  अधिसूचना

 संख्या  एस०  तो ०  १०८१  में  प्रकाशित  अतिरिक्त  उत्पादन  You  संशोधनਂ

 १९६०  की  एक  प्रति  ।

 में  रखी गई  ;  देखिये  संख्या  eto  २२१२/६०]

 (१२)  केन्द्रीय  बिक्री  कर  2EXR  की  घारा  १३  की  उपधारा  (२)  के  wee
 e

 केन्द्रीय  बिक्री-कर  कौर  निकासी )  १९५७  में  कुछ  कौर  संशोधन

 करने  वाली
 दिनांक  ११  PEqo  की  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  श्रार०  ६६१

 की  एक  प्रति ।

 में  रखी गई  ;  देखिये  संख्या  एल०  ठी ०  २२१३/६०]

 (१३)  लोक  ऋण  १६४४ की  धारा  २८  की  उप-धारा  (३)  के भ्रन्तगंत लोक लोक  ऋण

 १९४६  में  कुछ  संशोधन  करने  वाली  दिनांक  १४  १९६०  की  अध सुचना कि

 संख्या  एस०  को  १२३१  की  एक  प्रति  ।

 में  रखी गई  ;  देखिये  संख्या  एल०  टी०  २२१४/६०]

 (१४)  राय-कर  ब्र घि नियम  PER  के  श्रन्तगंत  निकाली  गई  दिनाक  १४  १९६०  की

 रस  बना  संख्या  जो०  एस०  ग्राम  १६९२  की  एक  प्रत

 में  रखी गई  ;  देखिये  संख्या  एल०
 gto  RRLu/eo]

 पुनर्वास  वित्त  प्रशासन  का  प्रतिवेदन

 उपमंत्री
 तारकेश्वर

 :
 में  पुनर्वास  वित्त  प्रशासन  १९४८

 की  घारा  १८  की  उपधारा  (२)  के  श्रन्तगंत  ३१  १९५९  को  समाप्त  होने  वाली  छमाही

 के  लिये  पुनर्वास  वित्त  प्रशासन  के  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखती  हूं  ।

 में  रखी  गई  ;  देखिये  संख्या  एल०  Sto  २२१६/६०]

 ese,

 मूल  अंग्रेजी  में



 ्र  hh
 ३५०  विलम्ब  गय  गोधा  महत्व  क  a  ध  itt  दिलाना  2  REEo

 ara  मंत्रणा  समिति

 ड  lye

 fat  रानें  :
 मैं  कार्य  मन्त्रणा  समिति  का  बावनवाँ  प्रतिवेदन

 उपस्थापित  करता हूँ  ।

 गैर-सरकारी  सदस्यों  कें  विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी  समिति

 प्रतिवेदन

 सरदार  झ्७
 सि०  सहगल  मैं  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों

 सम्बन्धी  सामंती का  पैंसठवां  प्रतिवेदन  उपस्थापित करता  हूं  ।

 या

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  कौर  ध्यान  दिलाना

 वित्त  मंत्री  की  faa  यात्रा

 feito  wo  मेहदी  :  नियम  १९७  के  भ्रन्तर्गंत  मैं  अविलम्बनीय लोक  महत्व  के

 निम्न  विषय  की  are  वित्त  मंत्री  का  ध्यान  दिलाता  हूं  ate  यह  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वह  इसके  सम्बन्ध

 में  एक  वक्तव्य दें

 में  उन्होंने  जो  विदेश  यात्रा  की  उसके  परिणामਂ

 वित्त  मंत्री  (eit  मोरारजी देसाई  )
 ७

 जून  को  में  भारत  से  रवाना  था

 पश्चिमी  रूस  तथा  संयुक्त
 गणराज्य

 की  यात्रा करने  के  बाद

 १२  जुलाई  को  लौटा  ।  ea  प्रो  पश्चिमी  जर्मनी  में  में  १०  दिन
 व  ७

 दिन  पर  अरन्य  देशों

 में  मे ंकेवल  ३-४  दिन  ही  ठहरा  ।

 इन  देशों  की  सरकारों  के  निमन्त्रण  पर  मैं  वहां  गया  था
 ।

 इनमें  से  कुछ  देशों  के  अर्थ  विभाग

 या  विदेशी  व्यापार  विभाग  के  मंत्री  पहले  भारत  चुके  थे  प्रौढ़  उन्होंने  मुझे  व्यक्तिगत  रूप से  भ्र पने

 देश  खाने  का  निमन्त्रण दिया  था  ।  मेरी  उन  देशों  को  यह  यात्रा  एक  प्रकार  से  सद्भावना  यात्रा

 जिनके  साथ  हमारे  भ्रच्छे  सम्बन्ध  हैं  में  किसी  खास  जैसे  भ्रपने  देश  के  विकास

 कार्य  के  लिये  श्रमिक  सहायता  प्राप्त  करने  के  उद्देश्य  से  इस  यात्रा  पर  नहीं  गया
 था  ।

 वास्तव  में  मेरी

 यात्रा  के  कुछ  समय  पूर्व  इनमें  से  कुच  देशों  से  पूंजीगत  सामान  तथा  मशीनरी  शादी  के  श्रायात  के  लिये

 हमें  ऋण  सम्बन्धी  सुविधायें  देने  के  प्रयोजन  से  वित्तीय  सहयोग  के  बारे  में  करार  हो  चुके  थे  ।

 केवल  जयंती  में  मेरी  यात्रा  के  दौरान  एक  करार  2.0  जो  एक  तो  १०००० लाख

 ढालर के कुल ऋण में से के  कुल  ऋण  में  से  ३००  लाख  डालर  की  तीसरी  व  अन्तिम  किस्त  के  सम्बन्ध  में  था--यह  ऋण

 पश्चिमी  जर्मनी  सरकार  हमारी  दूसरी  योजना  के  अन्तिम  तीन  वर्षों  के  लिये  देने  के  लिये  १९४८  में

 सहमत  हुई  tak  दूसरे  रूरकेला  इस्पात  परियोजना  के  बारे  में  ३१  १९६१ तक  हमें  जो

 भुगतान  करना
 उसके दो  तिहाई  हिस्से  को  फिलहाल

 ४
 वर्ष  श्र  तक  स्थगित  करने  के  सम्बन्ध

 |  मूल  अंग्रेजी  में



 १२  {GGR
 {
 ६  ध्फ्  प्रार्थना  स  १:४८.  प्रश्न  के  बचन  की  झोर  नि  दिलाना  २११

 में  था  ।  ये  निश्चय  २४  REKO at Ts fact को  नई  दिल्ली  व  बॉन  से  साथ-साथ  एक  विज्ञप्ति  में  जारी  किये

 गयें  जिसकी  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  जाती  है
 ।

 परिशिष्ट
 १,

 श्रनुबन्घ  संख्या  २२]

 इस  यात्रा  का  सबसे  बड़ा  लाभ  यह  fe  मुझे  उन  देशों  की  सरकारों  के  मंत्रियों  तथा  वित्त
 व

 उद्योग  के  महत्वपूर्ण  प्रतिनिधियों  से  मिलने  का  तथा  wea  अपने  प्राचीन  ढांचों  में  उनकी  कार्यविधि

 को  निकट से  देखने  का  शुक्रवार  मिला  ।  मैं  प्रेसीडेण्ट  प्रधान  मंत्री  सीरंकीवेज़  प्रधान  मंत्री

 चान्सलर  श्राडिनाश्रर  वाइस-चान्सलर  प्रधान  मंत्री
 ख्य इचोव

 उप  प्रधान  मंत्री

 प्रेसिडेण्ट  नासर  तथा  सभी  देशों  के  चित्त  मंत्रियों  व  wea  वरिष्ठ  मंत्रियों  से  मिला  ।  इन

 लोगों  से  मिल  कर  मैंने  लाभ  उठाया  ।  मैंने  उन्हें  बताया  कि  हमारा  श्रमिक  लक्ष्य
 व

 हमारी  alas

 नीतियां क्या  हमारी  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  की  प्रगति  क्या  हमारी  तीसरी  पंचवर्षीय योजना

 के
 उसकी

 व्याप्ति  तथा  प्राथमिकतायें  कया  हैं  प्रौढ़  उनको  पुरा  करने  के  लिये  मोटे  तौर पर  हमें

 कितनी  विदेशी  war  की  आवश्यकता  होगी  |

 सभा  को  पता  है  कि  हमारे  सामने  विदेशी  मुद्रा  की  कठिनाई  चली  रही  हमारा  उहुंद्त  यह

 @  कि  हम  ava  fare  के  लिये  आवश्यक  मशीनरी  व  उपस्करों  का  उत्पादन  बढ़ा  कर  प्रौढ़  बुनियादी

 उद्योगों  को  विकसित  करके  इस  कठिनाई  को  दूर  करें  |  जब  तक  हमारा  विकास  नहीं  हो  तब  तक

 बड़े  पैमाने  पर  हमें  विदेशी  सहायता  की  ग्रा वश्य कता  होगी--जैसा  कि  योजना  की  रूपरेखा  में  कहा  गया

 हैं  ।  मुझे  प्रसन्नता  हैं  कि  इस  यात्रा  में  मैंने  विभिन्न  लोगों  से  जो  बातचीत  की  उनसे  मुझे  पता  लगा  कि

 हमारे  विकास  कार्यों  के  प्रति  उनमें  सहानुभूतिपूर्ण  रुचि  है  कौर  वे  यह  समझते  हैं  कि  हमारी  क्या

 स्यायें  क्या  जरूरतें  हैं  ।  सभी देशों में  हमें  व्यापार  में  यथासम्भव  सहयोग  की  इच्छा  मिली  aka

 देश  हमारे  alan  विकास  सम्बन्धी  कार्यक्रमों  में  भरसक  सहायता  करने  के  लिये  तैयार  हैं  ।  उनका

 सहयोग  उनकी  सहायता  हमें  किस  रूप  में  कौर  कितनी  मात्रा  में  इस  विषय पर  अधिक

 व्यौरे-वार  ढंग  से  तथा  अधिक  निश्चित  रूप  से  हम  समय-समय  पर  चर्चा  करते  रहेंगे  ।

 तारांकित  yar  संख्या  १४८४  के  उत्तर  की  शुद्धि

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०  श्रीमाली )  ी  माझी  ने  ऐच्छिक  संस्कृत  संगठनों  को  दी  जाने

 वाली  वित्तीय  सहायता  के  बारे  में  एक  श्रतुपुरक  प्रश्न  पूछा  जिसका  उत्तर  देते  समय  यह  कहा  गया

 था  कि  इनको  सहायता  देने  की  कोई  सक्रिय  कार्यवाही  नहीं  की  गयी  है  ।  परन्तु  इस  बारे  में  सही  बात  यह

 है  कि  सहायता  देने  का  कार्यक्रम  बना  लिया  है  PEYS—-YE  तथा  PEXE—Fo  में  कुछ

 संस्थाओं को  सहायता  दी  भी  गयी

 श्री  प्रकाशा वीर  शास्त्री  हिन्दी  भाषी  राज्यों  में  संस्कृत  को  भ्र निवार्य  बनाने  के  बारे  में  एक

 अनुपूरक  प्रदान  अच्छी  था  जिसके  उत्तर  में  यह  बताया  गया  था  कि  राज्य  सरकारों  की  राय  जानने  के  बाद

 ही  इस  विषय  पर  विचार  किया  जायगा
 |

 वास्तविक  स्थिति  यह  है  कि  इस  विषय  पर  शिक्षा  सम्बन्धी

 केन्द्रीय  सलाहकार  तथा  केन्द्रीय  संस्कृत  बोले  ने  विचार  कर  लिया  है  ae  अन्तिम  रूप  से  यही

 निर्णय  दिया  गया  हें  कि  तीन-भाषियों  की  शिक्षा  देने  की  योजना  को  न  बदला  जाये  ।  उस  योजना के

 अन्तर्गत  प्रादेशिक
 भाषा के  साथ  साथ  संस्कृत  का  शिक्षण  देने  की  भी  व्यवस्था है  |

 मूल  wast  में
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 का०  ला०  श्रीमाली

 श्री  यादव  नारायण जाधव  के  अनुपूरक  प्रश्न  के  उत्तर  में  यह  कहा  गया  था  कि  प्रामाणिक

 प्राइमर  प्रकाशित  करने  की  मुख्य  योजना  बना  ली  गयी  है  पर  इस  प्रश्न  पर  निश्चयात्मक  ढंग से  तभी

 विचार  किया  जायगा  जबकि  राज्य  सरकारों  के  विचार  प्राप्त  हो  जायेंगे  ।  परन्तु  ठीक  स्थिति  यह  है

 कि  इस  योजना  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  चुका  है  शरर  इसकी  घोषणा  कर  दी  गयी  है  |

 ee oe

 त्रिपुरा  भू-राजस्व
 तथा  भूमि  सुधार  विधेयक

 महोदय
 :  कब

 सभा  श्री  दातार  द्वारा
 २  १६६० को  प्रस्तुत  किये  गयें

 बस  प्रस्ताव  पर  आगे  चर्चा  करेगी

 कि  त्रिपुरा के  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  भू-राजस्व  संबंधी  कानून  को  समेकित  कौर

 संबोधित करने  तथा  के  ्  और  भूमि  सुधार  संवंधी  कुछ  अन्य  उपायों

 का  उपबन्ध  करने  वा
 ले  विधेय क  पर  संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित रूप  विचार

 ज
 किया  जागे

 रणवीर  fag  )
 अध्यक्ष  त्रिपुरा  का  एक  बहुत  छोटा  सा  इलाका

 है  जिसके  weet  छोटे  छोटे  गांव कोई  ३६२६  के  करीब  वहां  पर  कोई  २६  लाख  एकड़  के

 करीब  भूमि है
 sat

 से  मुश्किल  से  तीन  लाख
 Co

 हजार  एकड़  भूमि  के  चावल  पैदा

 होता है  ।  वैसे  तो  एक  छोटा  इलाका होने  के  नाते  इस  सदन  उसके  लिए  बहुत  ज्यादा

 समय  लेना  सही  नहीं  है  ।  लेकिन  इसमें  कई  एक  नीति  के  सवाल  पैदा  होते  जहां तक  लैंड

 रेवन्यू  का  वास्ता  है  इस  सदन  में  कई  दफा
 तौर

 पर  कोई  झ्रादमी  कोई  राय  नहीं
 रख  सकता

 क्योंकि  यहां  पर  कर  की  नीति  दूसरे  सेक्टर  पर  आधारित  उस  का  वास्ता  तनख्वाह  पाने  वालों  से

 रहता  है  या  उनसे  रहता  है  जो  इंडस्ट्रीज  सेक्टर  में  पैदावार  करते  हैं  ।

 इस  सिलसिले  में  कल  मैं  कह  रहा  था  कि  जो  सेंट्रली  एडमिनिस्टड  एरियाज  हैं  उन  के  ऊपर

 जो  खर्च  होता  है  वह  श्राम  इलाकों  के  मुकाबले  में  बहुत  ज्यादा  होता  है
 ।

 मेरे  आंकड़े  सही  नहीं

 हैं  तो  में  चाहूंगा  कि  मंत्री  महोदय  उन  को  सही  कर  दें
 ।

 मुझे  पता  लगा  है  कि  वहां  पर  सर्वे  हो  रहा  है

 जोकि  सन्  १९६४  तक  खत्म  हो  जायगा  कौर  वहां  पर  इस  सर्वे  में  ही  एक  करोड़  ३३  लाख  रूपया

 खच  होगा  |  इस  छोटे  से  इलाके  के  सर्वे  पर  इतना  खर्च  होगा  ।  मेरा  दावा  है  कि  प्रौढ़  राज्यों  में  तो

 कंसाली  डेन  के  ऊपर  भी  इतना  खर्चा  नहीं  जाता  है  ।

 इस  के  साथ  साथ  वहां  पर  जो  इनामदार  या  खत्म

 किये
 जा  रहे  हैं  उन

 को
 जो  मुश् नाव जा  दिया  जायगा  वह  एक  करोड़  १८  लाख  के  करीब  होगा  ।  वह  भी

 खासा  बड़ा  है  इस  प्रदेश  के  लिये
 जो

 नीति  भ्रपनाई  जा  रही  है  उस  का  पता  नहीं  क्या

 कारण है  ।  उत्तर  प्रदेश  में  जो  नीति  अपनाई  गई  थी  उस  से  यहां  भेद  किया  गया  है  ।  उत्तर  प्रदेश  में

 ame  किसी  जागीरदार  या  जमींदार  की  जमीन  पर  कोई  दूसरा  काश्त  करता  था  तो  उस

 करने  वाले
 को

 भूमिधर  का  हक  दे  दिया  गया  था  कौर  उन  के  लिये  कोई  जमीन  रिज्यूम  करने  का

 प्राधिकार नहीं  रखा  गया  था  ।  लेकिन  इस  कानून  के  तहत--गोकि  यह  बहुत  देर  बाद  भराया

 उत्तर  प्रदेश  से  कुछ  उलटा  तरीका  रखा  गया  है
 ।

 सरकार  बा  उन  जागीरदारों
 या

 जमींदारों  पर आ

 मुर  ययी  में
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 कछ  मेहरबान  हो  गई  है  श्नौर  उन
 को

 हक  देना  चाहती  है  कि  भ्रमर  वह  खुद  आदत  करना  चाहें  तो

 को  जमीन दी  जा  ait  हालांकि  इतने  सालों  से  उन  के  पास  जमीन  थी  कौर  उन्होंने  खुद  काश्त  नहीं

 की  ।  मुझे  मालूम  नहीं  कि  कयों  इस  मंत्रालय
 को

 ऐसा  खयाल  है  कि  श्री  वह  खुद  खेती  करने  लगेंगे  ॥.

 जहां  तक  सीलिंग  का  वास्ता  इस  में  कुछ  भाइयों  के  स्याल  के  कौर  हमारे  में  से

 बहुत  ज्यादा  भाइयों  के  खयाल  के  मुताबिक  शायद  सीलिंग  लगाना  देश  के  अन्दर
 जरूरी खास

 तौर  से  जमीन  के  ऊपर
 ।

 यद्यपि  हमारे  साथियों  में  से  बहुत  यह  सोचते  हैं
 कि

 प्लानिंग  कमीशन  के

 प्राधिकारी  साढ़े  तीन  और  चार  हजार  तनख्वाह  पा  रहे  हैं  उन  के  ऊपर  भी  सीलिंग  लगनी  चाहियेਂ

 थी  ।  इसी  तरह  से  इंडस्ट्रियल  सेक्टर  में  जिन  की  लाखों  ae  करोड़ों  रुपये  की  सालाना  आमदनी  है

 उन  के  ऊपर  भी  कोई  सीलिंग  लगनी  चाहिये  थी  ।  इस  भेद  को  जोकि  सीलिंग  के  सिलसिले  में  जोकि

 जमीन  कौर  कारखानों  प्रौढ़  तनख़्वाहों  के  बारे  में  किया  जाता  उस
 को

 तो  शायद  कोई  बरदाशत

 कर  भी  ले  लेकिन  देश  के  भ्रमर  कर  नीति  के  भेद  को  बरदाश्त  नहीं  किया  जा  सकता  खास  कर  जबकि

 देश  में  हर  एक  को  हमारा  जिस  को  कि  कांग्रेस  पार्टी  ने
 झर

 हमारे  प्रधानमंत्री  ने

 बराबर  का  राय  का  हक  देता  है  ।

 इस  बात  की  तरफ  देश  का  ध्यान  दिलाया  था  प्रदेश  की  असेम्बली  ने  ।  वहां  एक  प्रस्ताव

 घास  किया  गया  था  कि  aa  एकड़  से  कम  भूमि  का
 जो

 मालिक  है  उस  से  कोई  लैंड  रेवेन्यू
 न

 लिया

 नाय  ।  इसी  तरह  से  पंजाब  असेम्बली  ने  भी  एक  प्रस्ताव  पास  किया  था  कि  पांच  एकड़  से  जिस  के  पास

 कम  भूमि  हो  उस  के  ऊपर  लैंड  रेवेन्यू
 न  हो  ।

 श्री  त्यागी  उन  की  जमीन  वापस  ले  लेनी  चाहिये  |

 alo  रणवीर  सिंह  त्यागी  जी  कहते  हैं  कि  उन  की  जमीन  वापस  ले  ली  जाय  ।  मैं  पूछता  हूँ

 कि  श्राप  रोक  में  जो  सदस्य  हैं  इस  सदन  हमारी  ३६०० की  प्राप्त  पर  कोई  कर  नहीं  लग

 तो  हमारी  तनख्वाह  भी  क्यों  न  वापस  ले  ली  जाय  |  तो  यह  तो  सवाल  है  नीति  का  ।  हमारे

 देश  ने  एक  नीति  निर्धारित  की  है  कि  ३६००  तक  की  प्राम दर  पर  कोई  टैक्स  नहीं  होगा  ।  लेकिन

 दुःख
 की

 बात  है  कि  यहां  पर
 भी

 काश्तकार  के  साथ
 भेदभाव

 की
 नीति  पर

 चला  जा  रहा  है  ।
 मुझें

 उम्मीद  थी  कि  त्रिपुरा  का  बिल  sik  जो  दूसरे  बिल  लैंड  रेवेन्यू  के  बारे  में  भराये  उन  में  हिन्दुस्तान

 की  सरकार  दूसरी  सरकारों  को  रास्ता  दिखायेगी  ।  सान्द्र  a  पंजाब  की  सरकारें  अपनी  नीति

 पर  नहीं  चल  सकीं  क्योंकि  प्लानिंग  कमी दान  के  मुकाबले  में  श्रे  बहूत  छोटी  चीज  हैं  लेकिन  केन्द्रीय

 सरकार  तो  प्लानिंग  कमीशन  को  बनाती  है  ।  इसलिये  मुझे  उम्मीद  थी  कि  केन्द्रीय सरकार  इस

 मामले  में  देश  को  रास्ता  दिखायेगी  पौर  दूसरे  राज्यों  के  लिये  आसानी  पैदा  करेगी  ।

 टस  सिलसिले  में  मैं  कुन्द  ares  रखना  चाहता  हुं  ।  टैक्सेशन  इन्क्वायरी  कमीशन  की  रिपोर्ट

 के  वाल्यूम  तीन  के  पेज  २१६  पर  एक  खाता  पेश  किया  गया  है  जिस  में  बताया  गया  है  कि

 सरकार राज्य  सरकारों  की  आमदनी  में  लैंड  रेवेन्यू  का  क्या  औसत  था  ।  उस  में  बतलाया गया  है

 कि  सन्  r19€  में  भूमि  कर  से  जो  झ्रामदनी  होती  थी  उस  का  केन्द्र  की  कौर  राज्य  सरकारों

 टोटल  आमदनी  में  ६९  परसेंट का  श्रौसत  था  ।  सन्  PGZE-¥  में  यह  ज्यादा  से  ज्यादा  गया  जबकि

 यह  go, %  फीसदी  हो  गयी  ।  लेकिन  १९  ३८-३६
 में  यह  १६.  १  फीसदी  था  प्रौढ़  सन्  LEXR-LE

 में  यह
 घट

 कर  सिर्फ
 ८.  ६  फीसदी हो  गया  था

 ।
 यह  तो  पेट्रियस  सरकार  कौर  राज्य  सरकार

 की

 तमाम  आमदनी में  हिसाब  लगाया  गया  था  ।  झगर  श्राप  यह  देखना  चाहें  कि  राज्य  सरकारों की

 आमदनी  के  भ्रमर  लैंड  रेवेन्यू  का
 क्या  हिस्सा  था  तो  श्राप  को

 उस
 के  आंकड़े  पेज  २१७  पर  मिलेंगे  |



 देर  त्रिपुरा  मू-राजस्व  तथा  भूमि-सुघार  विधेयक  ३  १९६०

 रणवीर

 उन  में  दिया  गया  है  कि  च्  PER:  में  तमाम  राज्य  सरकारों  की  आमदनी  में  भूमि  कर  a  औसत

 था  Ye. &,  जोकि  सन्  १९४७ में  RRR  फीसदी हो  गया  श्र  सन्  re MK  में  २०.  ३  फीसदी  हो

 पर  न  मालूम  किस  वजह  से  सन्  ReUY Fag में  वहू  २६.  ६  फीसदी  हो  गया  |

 इसी  तरह  से  जो  हमारे  देश  में  फाइनेंस  कमीशन बने  हैं  उन्होंने  भी  इस  का  लगाया

 है  ।  प्र सन्  १€  ५२  के  फाइनेंस  कमी वान  की  रिपोर्ट  के  मुताबिक  केन्द्रीय  श्र  राज्य  सरकारों  की  जो

 झामदनी थी  उस  के  अन्दर  भूमि  कर  का  हिस्सा सन्  १६३७-३८ में  १०  .  २  था  श्र सन्  REVO K

 के  अन्दर वह  हिस्सा  ५.  ६  है  ।  सन्  ४६-४७  में  ५.  ५  फीसदी  है  जो  केन्द्रीय  ate  राज्य  सरकारों  की

 झ्रामदनी  के  अन्दर  लैंड  रेवन्यू  का  हिस्सा  बनता  है  ।
 इसी  तरीके  से  चरागे  चल  कर  उसी  रिपोर्ट  के  भ्रन्दर

 जो  सारी  राज्य  सरकारों  की  आमदनी  है  उस  के  इन्दर  हिस्सा  जो  दिखाया  गया  है  वह  इस  तरह  से

 है  ।  ५०-५१  के  श्रत्दर यह यह  १३  फीसदी  था  झर  ¥I—-YR Fag में  यह  १२.  ५  फीसदी था  प्रौढ़  ५२-

 १३  के  जो  बजट  एस्टीमेट  हैं  उन  के  भ्रन्दर  यह  १४.  ६  फीसदी  था  ।  इस  के  कुछ  ह च प्राकड़  फाइनेंस

 सन्  PEM  ने  दिये  हैं
 ।

 उस  में  ५५-५६  के  आंकड़ों  के  हिसाब  से  मुख्तलिफ  रियासतों

 की  त्  प्रदेशों की  उन्होंने  प्रा मदनी  दी  है  ौर  उस  का  उन  के  लैंड  रेवेन्यू  से  झर  भूमि  कर  से  क्या

 झौसत  है  वह  भी  दिया  है  ।  आंध्र  में  तकरीबन  वह  सब  से  ऊंचा  तो  नहीं  लेकिन  १,  २  को  छोड़ कर  बाकी

 से  ऊपर  तीसरे  नम्बर  पर  है  ।  वह  २१  ४
 फीसदी  है  लेकिन  इस  के  बावजूद  भी  उस  के  मुकाबले

 में  आसाम  में  जायें  तो  इस  का  झ्रौसत  श्रीराम  की  एक  स्टेट  की  आमदनी  के  मुकाबले  में  ३  फीसदी

 है  ।  बिहार में  १४  फीसदी  हे  ।  बम्बई  के  अन्दर  &.8 ३  फीसदी  है  ।  हैदराबाद में  १९  २  फीसदी है

 मध्य भारत में
 ४

 फीसदी  है  ।  मध्यप्रदेश में  १६  फीसदी  मद्रास  में
 ८  .  ४,  मेसूर में ९, उड़ीसा ९,  उड़ीसा

 में  9,9,  पैप्सू  में  ‘o  १,  पंजाब  में  ७.  ५  श्र  राजस्थान  में  8.0  ४
 फीसदी  है  ।  उत्तरप्रदेश  के

 वह  जरूर  कुछ  ज्यादा  है  ।  इस  के  अलावा  जो  आंकड़े  हमें  पंजाब  सरक।र  के  मिले  हैं  जो  लेटेस्ट

 हो  सकते  LS—-LE  के  aint  के  हिसाब  से  हमारे  स्टेट  की  जो  कुल  रेवेन्यू  रेसीट्स  थीं  वहू  ५०

 करोड़  प्रौढ़  २१  लाख  रुपय  की  उस  में  से  जो  लैंड  रेवेन्यू  से  भूमि  कर  से  जो  नैट  आमदनी

 हुई  जो  नेट  रेसीट्स  मिलीं  वह  करोड़  की  हैं  जोकि  सारी  झ्रामदनी  का  पांच  बटा  सात

 फीसदी  हैं  ।  लेकिन  यह  सारे  भूमि  कर  का  हिसाब  है  ।  पंजाब  सरकार  ने  जो  अंदाजा  लगाया  था  उस

 के  हिसाब से  ३६  या  ४०  करोड़ का  कुल  खासा  बनता  था  उस  के  लिये  उस  ने  यह  सिफारिश

 की  थी  कि  हम  इस  को  दूसरे  तरीके  से  पुरा  करेंगे  लेकिन  पता  नहीं  किस  वजह  से  प्लानिंग  कमिशन

 ने  उन  दोनों  सरकारों  की  सिफारिशों  को  नहीं  माना  अर  उन  को  मजबूर  किया  कि  वह  जो  पहली

 नीति  है  कि  क्रिया
 को

 चाहे  घाटा  क्यों  न  हो  उस  के  ऊपर  भी  टैक्स  माने  ।  दूसरे  भाई
 जो

 तनख्वाह  लेते  हैं
 या

 इंडस्ट्रीज़  से  ग्राम दनी  कमाते  चाहे  वह  कितना  बड़े  से  बड़ा  झ्रादमी  क्यों
 न

 चाहे  बिड़ला  हो  उस  की  ३६००  रुपये  की  इनकम  पर  कोई  टैक्स  नहीं  होगा  |

 इस  के  में  कुछ  द्  गवर्नमेंट  की  रिपोर्ट  में  से  सदन  के  सामने  पेश  करना  चाहता

 हूं
 ।

 पंजाब  के  अन्दर  जो  एक  बोर्ड  श्राफ  एकोनामिक  इनक्वायरी  बैठा  था  कौर  उस  ने  अपनी  रिपोर्ट

 में  २२  किसानों  का
 खाता  दिखाया  है  कि  कितनी  उन  की  भ्रामरी  होती  है  कौर  इस  का  उस  रिपोर्ट

 में  ग्रंदाजा  लगाया  गया  है
 ।

 उस  के  प्रकार  जो  २२  कुनबे  हैं  ae  उन  २२  कुनबों  में  से  ज्यादा  से  ज्यादा

 जिस  के  पास  जमीन  थी  वह  ५५  एकड़  जमीन  थी  जोकि  राज  सीलिंग  के  तहत  खत्म  हो  जायेगी

 कम  से  कम  जो  जमीन  थी  वह  B83  एकड़  थी  ।  उस  खाते  से  जो  ग्त्रैज  भ्रामरी  भाई  वहू  १७०२

 रुपये  है  और  ज्यादा  से  ज्यादा  जो  आमदनी  झाई  है  वह  २९७१  रुपये
 ८७

 नये  पैसे
 बनती

 है
 ।

 अरब  प्रत्यक्ष  इस  से  श्राप  बखूबी  अंदाज  लगा  सकते  हैं  कि  किसानों
 की

 क्या  हालत  है  कौर

 किन  हालात  में  वे  टैक्स  देते  हैं  ।  उस  की  खाते  कौर  दूसरी  जरियों  से  होने  वाली  अ्रामदनी  भले  ही



 Waa,  १८८२  त्रिपुरा  तथा  भूमिन्सुधार  विधायक  Ray

 ३६००  रुपये  से  कम  हो
 ।

 वह  सीलिंग  वाला  काश्तकार  हो  चाहे  उस  के  पास  ५५  एकड़  भी

 मैं  उसी  पंजाब  की  बोर्ड  साफ  इकोनामिक  इनक्वायरी  क़ी
 जो

 रिपोर्ट  है  उस  के  बारे  में  कु

 चाहता  हूं  ।  एक  किसान  को  अगर  जिस  तरीके  से  एक  व्यापारी  हिसाब  लगाता  अगर  वह

 हिसाब  लगाया  जाय  तो  फी  एकड़  कितनी  नैट  इनकम  होती  है  इस  का  अंदाज  उन्होंने ३२  रुपये के

 ऊपर  दिया  है  भ्र ौर  उन्हों  ने  हर  एक  इलाके  का  अलग  we  हिसाब  लगाया  है
 ।

 पहाड़ी  इलाके  के

 बारे  में  लिखा  है  कि  उन्हें  फी  एकड़  के
 ऊपर

 घाटा  रहता  है  कौर  वह
 ७८

 रुपये  का  घाटा  है
 ।

 इसी  तरीके

 से  जो  पहाड़  से  नीचे  के  इलाके  हैं  उन  में  कग
 नि

 गल
 वाला  हिसाब  लगाया  जाय

 |
 जो  सेंट्रल  पंजाब  है  उस

 के
 इन्दर

 ५४  रुपये  फी  धाटा  रहता  है  .  .

 sree  महोदय
 :

 यह  सब  किस  प्रकार  संगत  है
 ?

 ato  रणवीर  fag:  मं  यह  सिद्ध  करना  चाहता  कीजो  लड  रेवन्यू  इस  कानन

 के  द्वारा  किसानों  से  लिया  जायेगा ae  कितना  गलत et  शरीर  देश  को  कर  नीति  में

 कितना  भेदभाव  विद्यमान है  ।  एक  तरफ  तो  वे  भाई  हैं  जिन  को  कि  जमीन  पर  काश्त

 करने से  व्यापारी  हिसाब की  हैसियत  से  घाटा  है  लेकिन  इस  के  बावजूद भी

 उन  के  ऊपर  कर  लगाया  जा  रहा  है  श्र  दूसरी  तरफ  हम  देखते  हैं  कि  यह  wart
 जब

 कानून  बनाता  है
 तो  जो  आदमी  तनख्वाह  लेते  हैं  या  इंडस्ट्रीज़ चलाते  हैं  wie  उस  से  armed करते  हैं  उन  को

 सरकार  ३६००  रुपये  तक  की  होने  वाली  पर  टैक्स  से  छुट  है  ।  अध्यक्ष

 मेरा  निवेदन  यह  है  कि  यह  जो  भेदभाव  aaa  की  नीति  है  यह  ज्यादा  तक  बर्दाश्त

 नहीं  की  जा  सकेगी  ।  में  चाहता हूं  कि  मंत्री  महोदय  या  तो  अभी  इंस  कानून  में  ही  आवश्यक  तबदीली

 करें  र  इसमें  वह  तबदीली  नहीं  कर  सकते  तो  इस  देव  के  तमाम  प्रदेशों  के  रैवेन्य  मिनिस्टर्स

 की  एके  कान्फ्रेंस  बुलायें  प्रौढ़  वहाँ  इस  कर  निर्धारण  नीति  के  बारे  में  कोई  उचित  कर  लें

 भी  कल  जब  मनीपुर  बिल  के  ऊपर  बहस  हो  रही  थी  तो  उस  को  जवाब  देते  हुए  उन्होंने  कहां  था  कि

 यह  तो  बहुत  बड़ा  सवाल  है  प्रौढ़  में  निवेदन  करना  चाहता  कि  बड़े  सवाल  को  हल  करना  केन्द्रीय

 सरकार  की  जिम्मेदारी  है  और  यह  कोई  अपोजिशन  के  मेजबां  की  या  कांग्रेस  at  के  मेम्बर  की

 ज़िम्मेदारी  नहीं  हो  सकती  है  ।  हम  या  अ्रपोजीदान  का  कोई  साथी  अपनी  तौर  पर रास्ते  को

 नहीं  सकता  है  ।  उचित  यह  था  fe  me  से  पहले  उन  को  इस  लंड  रेवेन्यू  के  बारे  में  सिस्ट्म

 कौर  पालिसी  रक्खी  जाय  इस  सवाल  को  हल  करने  के  लिय  एक  कान्फ्रेंस  बुलानी  aes  थी  ।  जहांतक

 सेंट्रल  एडमिनिस्टडे  एरियाज  का  ताल्लुक  है  उन  लिये  तो  सदन  जिम्मेदारी  गृह  मंत्रालय  पर  ही

 है  श्र  इस  पर  विचार  करना  चाहिये था  कि  उस  के  बारे  में  क्या  सिद्धान्त  निश्चित  feet  जायें
 ग्रोवर

 खास  तोर  पर  जब  हम  एकਂ  कानून  बनाने  जा  रहे  हैं  तो  हमें  इस  के  लिये  विक्षेप  सावधानी
 बती

 चाहिये
 थी  और  इस  किस्म  की  एक  कान्फ्रेंस  पहले  होनीਂ  चा  छिपे  थी  ।  अरब  झगर  पी  कांफ्रेंस  पहले  नहीं

 हुई  प्रौढ़  उस  कान्फ्रेंस  के  बगैर  मंत्री  महोदय  इस  बिल  के  कोई  पं
 कं  डाल  सकते  हैं  तो

 मैं

 कहूंगा  कि  मंत्री
 महोदय  तमाम

 राज्यों  के  रेवेन्यू  farce  की  एक  कान्फ्रेंस  बुलायें  ताकि  हिन्दुस्तान

 के  किसानों  के  साथ न्याय  का  सलूक  हो  शर  राज  जो  कर  नीति  के  सम्बन्ध  में  भेदभाव  बनता  जाता

 है  और  किसानों  के  साथ  sear  हो  रहा  है  वह  समाप्त  हो  ।

 धरी  बांगझी  ठाकुर
 ख़ादिम

 ः
 में  सामान्यतया  इस

 विधेयक  का  समर्थन  कसता  हुं  किन्तु  मुन्ने  कुछ  बातों  पर  अपने  विचार  प्रकट  करने  हैं
 ।

 खंड  २  के  उपखंड  (7)  द्वारा  ait  पुरुषों  को  खेती  करने  के  मामले  से  उत्पन्न  होन ेवाली  बातों

 ह
 से  gq  रियायत  गई  परन्तु खंड  २  के

 उपखंड  द्वारा  यह  रियायत  बे  कार  बन  जाती  इस

 मूल  पश्रंग्रेज़ी  में

 688  (ai)
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 असंगतता को  दूर  करना  लाभदायक है
 ।  इम  तरह  जिन  लोगों  को  खंड  24(2)  के  म्रथीन  हानि

 उठानी  पड़ेगी  उन  बचाव  खंड  १४  के  स्पिन  हो  सकता  है  tan
 को  लागू  करते

 समय  इस

 पहल  पर  भी  fare  करना  चाहिये  |

 जहां तक  लगान  का  सम्बन्ध  ह  यह  निश्चय  कर  लिया  गया  है  कि  उत्पादन का  आठवां  भग

 लगान के  रूप  में  लिया  जाय  |  त्रिपुरा में  एक  कन्नी  भूमि  में
 ८  मन  चावल  बदा  होते  हैं  ।  इस  हिसाब से

 लगान  १०  रुपये  बैड  |  परन्तु  प्रतीक  वहाँ  एक  ह wal  भूमि  का  लगान  ८  जाने से  ३  रुपये  तक  के  बीच

 लिया  जाता  रहा  है  ।  इस  कारण  लगान  के  निर्वारण  के  मामले  पर  काफी  विचार  करना  चाहियें  ।

 जहां  तबा  खंड  १८६  (  २)  का  सम्बन्ध  मैं  इरा  के  बारे  में  कुछ  fate  बात  नहीं  कहना  चाहता  |

 परन्तु १०  u¥  geuy  के  बाद
 '  बदल हुई  है

 ।  संभावना  यही  है  कि  इस  खंड  के  विरुद्ध

 लोग  urea  की  शरण  ले  सकते  हैं  ।  इस  विनियम  के  लाग  होने  पर  त्रिपुरा  के  पुराने  कानून

 निरसित  हो  जायें  ।  इस  कारण  म॑  प्राय ना  करता  हैं  बकी  इसे  लाग  करते  समय  वहां  की  परम्परार्थो

 का  ठाक स  ध्यान  सखा  जाये  |

 श्री  होकर  (  डायमण्ड  हाबर-रक्षित--भ्रनुसूचित  बारह  वर्ष  के  विचार

 विमर्श  के  बाद  अन्ततोगत्वा  ve  विधेयक  सना  के  समक्ष  at  गर्दी  हैं  ।  agit  संयुक्त  समिति  ने

 इसे  स्थान ५  अधिकता  के  ग्रनुरूप  बनाने  का  भरसक  प्रदत्त  का  है  तथापि  इस  के  कुछ  उपबंध

 असंगत  एवं  हानिकारक  हैं  |  उदाहरणार्थ  स्वयं  खेती  करने  का  बहाना  कर  के  बहुत  से  लोग  कृषकों

 को  बेदखल  कर  सकते  हैं

 मानती  मंत्री  ने  धट  बात  कड़ी  कि  प  दशमी  बंगाल  में  भी  ऐसा  कनून बना  है  ।  परन्तु उन्हें शायद

 यह  पता  नहीं  कि  इस  का  प्र
 भाव

 वहां  पर  क़रा  हुजरा  है  ।  कहां  पर  हज़ारों  कचका  को  जदखल कर कर  दिया

 Tat  है  ।  इसलिये  इस  दिशा  में  विधेयक में  faa  किशोर  करना  चाहिये  ।  इसी  तरह खंड  gu (2)

 जोकि  भि  पर  wet  कब्जे  में  है  भी  हटा  देनी  चाहिये ।  श्री  दशरथ  देव  ते  भी  इस  उपबन्ध

 का  विरोध  किया  है  |

 जहां  तक  भूमि  को  अधिकम  सना का  निर्धारित  करने  का  सम् जन् थर  में  तो  यही  कहूंगा  कि

 जब  तक  इस  मामले  में  JSre  उपाय  नहीं  किये  जायेंगे  तब  तक  लोग  इस  से  भी  बच  निकलेंगे  ।  में  यह

 प्रार्थना
 भ

 कहूंगा  कि  खंड  ४७  को  नी  हटा  दिया  जायं  ।  त्रिपुरा  के  बारे  में  भी  आठवां  हिस्स  पैदावार

 को  लगान  के  रूप  में  गधा
 ठीक  नहीं  है  ।

 त्रिपुरा
 का  झाला  का  पहाड़ी  है  इसलिये  वहां

 पर  ज्यादा
 लगान  लगाने  के  जरूरत  नहीं  है  ।

 a
 tet  कालिका  fag  (  :

 सरकार
 ने  इसਂ  प्रकार  के  कानूनों  से  मध्यवर्ती  लों  को

 बीच  में
 से

 परे  हटाने  की  शश  की  है  |
 ग्रामीण  यह  है  कि  भविष्य  में  जमींदारी  न  रहे  ।  पर  इस  विधेयक

 को  देखने  पर  पहले दी  हमें  चाहते  शब्द  क  परिभाव  दिखाई  पड़ी  है  ।  रेत  क  परिभाषा  है  कि  जौ

 लोग  जमातों  के
 मालिक  हैं  ग्रोवर  लगान  गरदा  करते हैं  उनें  रात  जायेगा  ।  इश  के  इन  के  नीचे  भी

 कुछ  ate  हैं  जिन्हें  अधीन  ग्रस्त  कहा  जयेगा  ।  इन  की  हालात  कब  को  जैसी  होगी  ।  इस  तरह
 सें

 फिर  वही  प्र गाज
 शुरु हा

 जानों  tua  को  इस  विधेयक  के  भ्रान्ति  लगभग  वैसे है री  अधिकार  प्राप्त

 हैं
 ware  भूमिका  ग  ti  a  वौंदारों  को  पहले  जप्त  थे  ।  ऐसे  प्रतिकार  खंड  ९  ६  (१1  के  अरबन

 रकत
 a

 mt  गयें  हैं  ।  इल  लिये  ज़रदारी  का  करने  की  बजाय  हम  स्वयं  जमींदारों  शुरू

 कर  रहे  हैं

 मूल  रोजी
 में
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 जहां  तक  अचीन  रात  ait  संम्पन्न  ठ  rn  aw  पीने  य  म्  चा  उर  wan  थ  र्

 तो  उन  को  रात  बेदखल  भी  करवा  सकती  है  ।  इस  बात
 को  देखते हुए  यह  कहना  पड़ता हैं  कि  भूमि

 की  स्थिति  में  सुधार  करने  की  बजाय  हम  पीछे
 की

 प्रो  ही  गये  हैं
 ।

 इसके  अलावा  एक  प्रौर  बात  है  ।  सार्वजनिक  स्थलों  के  हकूक  सरकार  ने  श्राप  ले  लि

 हैं  परन्तु  व्यवहार  न्यायालय  अब  उन्हीं  मामलों  को  सुन  सकेंगे  जिन  में  सरकार  किसी  पक्ष  के  तौर

 पर  न  हो  ।  यह  बात  गलत  है  ।  ife  इसी  विषय  को  ले  कर  मामले  को  उच्चतम-न्यायालय में

 ले  जाया  जाय  तो  यह  विधेयक  | अध  घोषित  हो  जायेगा  |  व्यवहार  न्यायालयों  का  क्षेत्राधिकार

 अक्षुण्ण  रखा  जाना  चाहिये  |

 जहां  तक  लगान  का  सम्बन्ध  है  रस  बारे  में  yas  कररा  चाहता  हुं  कि  पागलों  के

 काल  में  पैदावार  का  छठा  भाग  लगान  के  शप  में  लिया  जाता  था  ग्रोवर  यह  १२  रुपया  प्रति  एकड ़बे  ता

 था  ।  अरन्य  देशो ंमें  भी
 लगान  उचित  नीति  से  ही  लिया  जाता  जिन  लोगों  के  खेतों  में  केवल  गुजारे

 लायक  फसल  होती  है  उन्हें  लगान  से  छूट  दी  जाती  है  परन्तु  भारत  में  सभी  को  लगान  देना  पड़ता  है  ।

 कब  यदि  way  भूनकर  लगाना  चाहती  है  तो  उन  गरीब  किसा  ं  से  लगान  लेना  बाद  कर

 दे  जिन  के  खेत  छोटे  हैं  प्रौढ़  वे  गुजारा  भी  कठिनाई  से  कर  सकते  स  तरह  की  छुट  दे  कर  भ-कर प

 लगाना  श्रेयस्कर  रहेगा  ।

 ६.2 ह  चल  कर  विधेयक  में  यह  बात  भी  कही  गई  है  कि  कतिपय  सरदारों  का  स्वामित्व  समस्त

 इका
 टों

 से
 लत  हो  सरकार  में  निहित  होगा  ।  इसी  करर  के  ee  उत  प्रदेश  के

 एक
 में  भी  प्रयोग  हुए  थे  ate  मामला  इलाहाबाद  उच्च-न्यायालय  में  पहुंचा  था  ।  यदि  इस  प्रकार  के  शब्दों

 से  चिरभोगाधिकारों  को  समाप्त  कर  दिया  तो  सामान्य  जनता  को  भारी  कठिनाई  होगी  ।  हमें  इस

 विषय  पर  पहले  से  ही  सोच  लेता  क्योंकि  उत्तर  प्रदेश
 के  कानून  में  बाद  में  संशोधन  करना

 पड़ा  था  |

 पृष्ठ  ३१  पर  पट्टें की  व्यवस्था  है  |  उस  के  झ्रनुसर  आयत  श्रपनी  जमीन  को  ढ  पर  दे  सकती  ह

 किन्तु  पट्टे  की  रकम  धारा  १११  में  निर्दिष्ट  श्रघिकतम  मात्रा  से  पथिक  न  होगी  ।  जब  हम  पट्टे  की

 व्यवस्था  करते  हैं  तो  इस  का  सीधा  सादा  ्  यह  फिर  से  जमींदारी  व्यवस्था  का  ad  gat

 प्रारंभ  हो  जायेगा  |  हमें  इस  विधेयक  में  रियाया  या  tae  शब्द  का  प्रयोग  ही  नहीं  करना  चाहिये
 था  ।  इसकी  बजाय  हमें  यहां  पर  भूमिदार  दाब्द  का  प्रयोग  करना  चाहिये  था  ।

 मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  अधिकांश  सदस्यों ने  सामान्य

 wit बाते  कट्टी हैं
 ।  सामान्य  बातों  का  उत्तर  वना  अधिक  उपयुक्त  गल  होगा  ।  स  के  साथ  ही  विधेयक

 के
 उपबन्धों

 के  बारे  में  भी  काफी  कुछ  कहा  गया  हैं  |

 जहा  तक  लगान  का  सम्बन्ध  बहुत  से  सदस्यों  ने  यह  कहा  कि  कुछ  भूमि  तक  किसानों  को

 लगान  से
 छूट

 दी  जाय  ।  पंजाब  के  एक  माननीय  मित्र  ने  यह  भी  बताया  कि  पंजाब  विधान-सभा  ने

 इस  दिशा  में  एक  संकल्प  पारित  किया  था
 किन्तु

 योजना  आयोग  ने  इसे  स्वीकार  नहीं  किया  |

 एक  अरन्य
 सदस्य  ने  बताया कि  सारे  भारत  से  १००  करोड़  पया  लगान  के  साधन  से  प्राप्त

 होता है
 ।  इस  कारण  इस  मामले  में  प्रतिकार  राज्य  सरकारें  ही  H  का  कर  सकती  हैं  ।  भारत

 सरकार
 का

 ee  विषय  से  कोई  नम्बर  नहीं  है  ।
 न  ED

 faa  ग्य, ग्रंप्रेजी
 में



 XS  त्रिपुरा  भू-राजस्व  तथा  भूमि-सुघार  विधेयक  १६६०

 इस  प्रश्न  पर  राज्य  विधान  सभाग्रों  में  ही  विचार  किया  जाना  चाहिये  ।  इस  मामले  का  प्रभाव

 राज्य  सरक  रों  के  वित्तीय  साधनों  पर  ही  पड़ने  वाला है  वे  ड़ी  प्र  क्ति प्र क्त  रीति  से  इस  पर  विचार

 कर  सकती  हैं  ।  राज्य  सरकारें  चाहे
 कु  छ  भी  कार्य  बादी  इंस  समय  ऐसा  सरी  भूमि  पर  लगन

 लगाया  जाता  है  जो  खेतो  योग्य  है  या  जिसमें  खेती की  जा  सकती है  ।  यही  बात  इस  विधेयक  में  भी

 की  जा  रही  हे  ।  इस  सम्बन्ध  में  खंड  १६  के  अन्दर  व्यवस्था  की  गयी  हे  ।  पहले  भी  बनाया

 ar  कि  लगान  की  मात्रा  मे  मामलों  में  नगण्य  थी  है  ।  त्रिपुरा  में  ८  खाने  से  लगा  कर  ३  रुपये  तक

 प्रति  एड़

 महोदय
 :

 ने  यह  कटो  था  कि  अब  यह  १०  रुपय  प्रति  एकड़  हो  गई  है  ।

 दातार
 :  इंपैक कोई  विधि  नहीं हू  Siar  विशवास  है  लि  राजन  gre  किये  गये

 सर्वे  कणों  के  वाद  TAT  द्वि  शायद  हो  जाय  ।  sft
 तक  त्रिपुरा

 में  भू  मि  ता  बन्दो  बस्त  ठीक  ढँग  से  नहीं

 किया  गया  है  ।  जन  तक  भूमि  का  ठीक  से  बन्दोबस्त  नहीं  frat  सकता  तब  तक  प्रशासन की  हालत

 में  कदापि  सुधार  नहीं  किया  जा  सकता  |  इसलिये  सरकार  ने  ठीक  से  बंदोबस्त  करने  की  योजना

 बनाई है
 ।  स  काम  पर  कफी  समय  आर  काफी  पया  लगे  Teg  यह  aaa  होगा  ।  जमीन

 की  किस्में  देवो  प्रौर  sai  आघार  पर  काम  किया  जयेगा  ।  किन्तु  १६ (२)  में  यह  व्यवस्था

 भा  साय  सथ  कर  दी  गई  ह  कि  प्रशासन  विशेष  we  बन्ध  कर  के  कई  प्रकार  की

 रियायतें  इत  मामले  में  दे  सकता है  ।  मेंने  कल  भी  बताया  था  कि  जिन  वर्षों  में  wera  उन

 वर्षों  में  लवन  नहीं  लिया  जप्य  ॥  ।  इन  हालात  में  यह  कहना  उचित  नहीं  कि  लगान  ज्यादा  है  या

 इसे  गरीब  किसानों  पर  sara  बोझ  पड़ेगा  ।  लगान  का  भार  areas  नहीं  है  सौर  fet  को  भी  यह

 नहीं  सोचना  चाह्िप्रे  कि  इ  कारण  art  में  सारवान  परिवर्तन  किया  जाय  |

 एक  अन्य  सदस्य  ने  स्वयं  खेती  करने की  बात  के  बारे  में  कु
 छ

 दां  का  प्रकट
 क  थी  ।

 भूमि  सुधार

 का  सिद्धान्त  asi  है  कि  Lu  केवल  के  पास  रहे  जो  या  खद  खेती  करता  है  या  अपर  निगाहों

 में  खेती  कराता है  ।  निगरानी
 में  खेती

 कराने  वालों को  हम  ने  रियायत  दी  अन्यय  काकी  als

 नाइयों  हमार  सामने  ६.28 ह  सकती हैं  ।  वेभी  कने  कोई  अवयस्क ही  मालिक  हो  सकता  है  ।  ऐसे  मा  नलों

 में  हमें  seg  रियायत  करनी  पड़ती  है  ।  खुद  fara  भी  तभीਂ  ग  सकती  है  जबकि  मालिक  उ/मीन

 के  निकट  द्  wed  at  |

 एक  माननीय  सदस्य  ने  पट्टों
 का

 विरोध
 ।  परन्तु  कभी  कभी  यह  भी  श्रावस्ती  हो

 जाताहै  ।  पट्टा  खुद  ही  बुरा  नहीं  इसका  स्थायित्व  बुरा  हैं  |  इसलिये  ga  विधेयक  में  व्य  अवस्था

 की
 गई  हैं

 कि  पट्टे खंड  १०४५  के  भ्र तु सार तैयार  हों
 ।

 इसके  अ्रन्तर्गत  जमींदार
 पर

 कुछ  शर्तें
 लागू

 होंगी ।

 श्री  कालिका  सिंह  ने  पूछा  कि  क्या  हम  जमींदारों  को  रखेंगे  ।  हम  उनका  पूर्ण  उन्मूलन  नहीं

 कर  सकते  |  परन्तु  हमने  उन  पर  कई  प्रकार  की  निषिद्धियां  लगा  दी  हैं  ।  कप  क्सी  अवयस्क

 का  उदाहरण  ले  लीजिए  ।  ऐसे  मामलों में  कया  यह  men की  जा  सकती  हे  कि  वह  खुद  खेती

 करें  ।  उसे  पट्टे  पर  देने  का  भ्र धि कार  होना  चाहिए  ।  अधिक  महत्व  की  बात तो  यही  हैं  कि  पट्टे

 पर  भूमि  लते  वाल  किसान को  जमींदार  की  दया  पर  ही  रहना  पड़े  ।  खण्ड  Qo% H Hel में  कहा  गया

 &  कि  at  की  अवधि  पांच  वर्ष  की  यह  अवधि  ate  ant  तक  भी  चलेगी  जब  तक  किः  पट्ट

 पर  भूमि-लेनें  वाला  अपने  - अधिकारों  का  हनन  न  करले  ।

 Ta



 que
 १२  १८८२  )

 भारत  सरकार  की  यही  इच्छा  है  कि  त्रिपुरा  तथा  मनीपुर  के  दूरस्थ  क्षेत्रों  का  पूर्ण  विकास

 किया जाय  |  इसी  कारण  हम  सभा  के  समक्ष  इस  कानून  को  ले  जाये  हैं
 ।

 सरकार  त्रिपुरा  तथा

 मनीपुर  पर  उनकी  राय  से  कहीं  श्रमिक  रुपया  खर्च  कर  रही
 ह  |  मुझे  विश्वास  है  कि  इस  विधेयक

 के  पारित  होने  के  बाद  वहां  के  राजस्व  प्रशासन  की  हालत  में  काफी  सुधार
 हो

 जायेगा
 प्रौढ़

 वहां

 काम  उन्हीं
 सिद्धान्तों  के  अनुसार  चलेगा  जैसे

 राय  अधिकांश  राज्यों चलता  ह  ।

 श्रघिकतम भूमि  सीमा  के  प्रदान  पर
 विचार

 करने
 के  बाद  यहीं तय

 किया  गया हे
 कि  निचली

 अधिकतम  सीमा  २५  प्रतिमान  एकड़ों तक  रखी  जाय  ।  अधिक से  अधिक  सीमा  ५०  प्रतिमान

 एकड़  निश्चित  कर  दी  गयी है  ।  हम  ने  प्रतिमान  एकड़ों में  सीमा  निर्धारित  क्यों की  इसਂ

 बात  की  व्याख्या  मैं  कल  कर  चुका  हूं  ।  त्रिपुरा  में  जमीन  कई  प्रकार
 की

 हे  इसी  कारण  प्रतिमान

 एकड़ों का  व्यवहार  किया  गया हैं  ।  जब  मुझे  हें  कि  सभा  इस  विधेयक  का  समर्थन  करेगी
 दौर

 इसे  पारित  करेगी  ।

 भिनाय  wer  यह  है
 कि

 के  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  भू-राजस्व  कानून  को  समेकित  तथा  संशोधित

 करने  तथा  फ्म्पदाड  के  अजन
 प्रौढ़

 भूमि  सुधार  सम्बन्धी  कुछ  अन्य
 उपायों

 का
 उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  विचार

 किया  जाये  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 quem  महोदय
 :

 प्रश्न  यह  है
 कि  :

 e "Wore  २  से  १७०  तक  विधेयक  का  बनें

 प्रस्तावਂ  स्वीकृत  हुआ

 खण्ड  २  से  १७०  तक  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 श्री  बाजार  खण्ड  १७१  मुआवजे  के  बारे में  हू
 ।

 जो  सिद्धान्त  हम  दिल्ली तथा  मणिपुर

 के  बारे  में  grat  चुके  हैं  वही  इसमें  प्र पना ना  चाहते  हैं  ।..  अतएव  में  संशोधन  प्रस्तुत  करता  हूं  कि
 :

 पृष्ठ  ६१,  पंक्ति  से  २४  के
 स्थान  पर  निम्नलिखित  रख  दिया  ज़ाये  + emigre .

 to  twenty  times  the
 net

 annual  income  from  such  land.

 Explanation—For  the  purposes  of  sub-section  (1)  the  net  annual
 income  from  any  land  shall  be  deemed  to  be  one-fifth  of  the

 value  of  the  average  yearly  gross  produce  of  the  land,  Calcula-
 ted  in  such  manner  as  may  be  prescribed.”’

 भूमि  की  शुद्ध  विधिक  के  बीस  गान ेके  बराबर

 बताया  उपधारा  (१)  के  प्रयोजनों  के  लिए  किसी  भूमि  की  शुद्ध  वारिक  उस

 भूमि  की
 औसत  विधिक  कुल  उपज  के  मूल्य  के  पांचवें  हिस्से  के  बराबरी  मानी  जायेगी

 कौर  उसका  हिसाब  ऐसी  रीति  से  लगाया  जायेगा  जैसी  कि  निर्धारित  की  जाय  ।'  )

 set  यह  है
 कि  :

 1 11 5 17]

 मूल  ग्रेजी  में



 ३६०  ३  &Ko त्रिपुरा  भू-राजस्व  तथा  भूमि-सुघार  विधेयक

 पृष्ठ  ६१,  पंक्ति  €  से  २४  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रख  दिया  जाये  :--

 to  twenty  times  the  net  annual  income  from  such  land.

 Explanation—For  the  purposes  of  sub-section  (1)  the  net  annual  in-

 come  from  any  land  shall  be  deemed  to  be  one-fifth  of  the  value

 of  the  average  yearly  gross  produce  of  the  land,  Calculated  in

 such  manner  as
 may

 be  prescribed.”’

 ~

 भूमि  कीਂ  शुद्ध  विधिक  राय  के  बीस  गुने  के  बराबर  |

 व्याख्या  :  tare  (१)  के  प्रयोजनों  के  लिए  किसी  भूमि  की  शुद्ध  वारिक  उस

 भूमि  की  tea  वार्षिकਂ  कुलਂ  उपज  के  मूल्य  के  पांचवें  हिस्से  के  बराबर  मानी

 जायेंगी  प्रौढ़  उसका  हिसाब  ऐसी  रीति  से  लगाया  जायेगा  जैसी  कि  निर्धारित  की

 जाय

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हम्ना ।

 poem  महोदय :  प्रश्न  यह  है  कि :

 १७१,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  .  जोड़  दिया  जाय  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खंड  १७१  संशोधित
 रूप

 विधेयक  म॑  जोड़  दिया  गया

 १७२ से  १८३  विधेयक  में  जोड़े  दिए  गये  ।

 pat  दातार
 ।  खण्ड  १८४  में  मेरा  एक  संशोधन है  ।  मैं  प्रस्ताव  करता हूं  कि  :

 पृष्ठ  ६७,  पंक्ति  २१  के  स्थानीय  )  रखा  जाय  |

 prert  महोदय :  प्रशन  यह  है

 ६७  पंक्ति  २१  के  स्थान  पर  ‘under’  रखा  जाय  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 गसध्यक्ष  महोदय  प्रश्न
 यह

 १८४,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 १८४,  संशोधित रूप  में  विधेयक  जोड़  दिया  गया  |

 खण्ड  १८५,
 से  ee  तक

 विधेयक  में  जोड़  दिए  गये  ।

 भ्रनुसुची  विधेयक में  जोड़ दी  गई

 खण्ड  १,  अधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 fat  दातार  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं

 संशोधित  रूप  पारित  किया  जाय  ी
 कलिल  a

 ye  भ्रेत्ेजी  में
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 यत्र
 foreman  महोदय

 :
 प्रश्न  जर  है  कि

 Pra  रूप  पारित  किया  जाय  ही

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुजरा

 मोटर  परिवहन  कर्मचारी  विधेयक

 tart  उपमंत्री  श्राबिव  चली  )  में  प्रस्ताव  करता हूं  :

 मोटर  परिवहन  कमंचा  रियों  के  कल्याण  a  काम  की  दातों  को  विनियमित

 करने  की  व्यवस्था  वाले  बिल  को  ४५  सदस्यों  की  दोनों  संभागों  की  संयुक्त

 समिति  को  सौंपा  जिसमें  सदस्य  श्री  भोगनी  चौधरी  ब्रह्म

 श्री  कमल  कृष्ण  श्री  रानी  श्री  जाल जी  भाई  कोया  भाई

 श्री  मूलचन्द  श्री  श्री  नारायण  गणेश  श्री  अन्सार

 श्रीमती  पारवती  डा०  श्री  बेंकटराव  श्रीनिवास राव

 श्री  एम०  श्री  काशीनाथ  श्री  श्री

 कर सत दास  श्री  बाला  साहेब  श्री  पु०  श्री  राम

 श्री  रामशंकर  श्री  To  To  fags  श्री  विश्वनाथ  श्री  साधू

 श्री  विद्याचरण  श्री  ब्रज राज  सिंहनी oft  बनारसी  प्रसाद  श्री  श्रद्धा कर

 श्री  मिसुला  श्री  राम  सिंह  भाई  श्री  गुलजारी

 लाल  नन्दा  इस  सभा  के  हों  और  १५  सदस्य  राज्य  सभा  के

 कि  समिति  की  बैठक  गठित  करने  के  लिये  गणपूर्ति  संयुक्त  समिति  के  कुल  सदस्यों  की

 संख्या  की  एक  तिहाई

 कि  समिति  इस  सभा  को  अगले  सत्र  के  पहले  दिन  तक
 अपना  प्रतिवेदन

 कि  area  मामलों  में  करियर
 पतियों  से  इस  संभा  के  प्रक्रम  नियम  ऐसे

 परिवारों  तथा  रूप भेदों  के  साथ  लागू  होंगे
 जो  अध्यक्ष  द्वारा  किये  और

 कि  यह  सभा  राज्य  am  से  सिफ़ारिश  करती हे  कि  राज्य  सभा  उक्त  संयुक्त  समिति  में

 सम्मिलित  हो  कौर  राज्य  सभा  अपने  द्वारा  पं  युक्त  समिति  में  नियुक्त  किये  जाने
 वाले  सदस्यों  के  नाम  लोक-सभा  को  बताये  0.0

 मुन्ने  इस  विवेक  को  प्रस्तुत  करते  हुए  बड़ी  प्रतिभा  हो  रही  है  जिसके  द्वारा  मोटर  परिवहन

 उद्योग  में  लगे  हुए  ast  ते  करप  Ke  को  विधिक  सुरक्षा  मिलेगी  ।  सभा  यह  जानती  है  कि  अरब  भी

 इन  कहानियों  के  काम  की  दें  तत्र  उसकी  सेवा  कुछ  श्रम  विधियों  के  द्वारा  विनियमित  होती  हैं  |

 ५, /७ लकर  य ्य | < अ  नी
 जार  ही  हम  एक  ऐसी  स्वतंत्र  विधि  बना  रहे  हैं  जिसके  द्वारा  मोटर  परिवहन  उद्योग  में

 लगे  हुए  कर्न  वासियों
 को  व्यापक  रूप  में  विधिक  सुरक्षा  का  लाभ  मिलेगा  |  संविधान  के  अनुसार

 हमें  समो  कर्म  वासियों  के  लिये  काम  की  अच्छी  शर्तों  का  प्रबन्ध  करते  का  प्रयत्न  करना  चाहिये  कौर

 खदानों  तथा  बागानों  में  काम  करने  वाले  क्यारियों  के  लिये  अलग  से  विधि  हैं  ।  यह

 वर्तमान  fadtan  इस  श्रेणी  में  एक  अतिरिक्त  वृद्धिद्होगी  ste  सेवा  नियोजन  के  उस
 दूसरे

 क्षेत्र

 मूल  sist  में
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 में  कमी की  पूति  करेगी  जो
 कि  महत्वपूर्ण  होता जा  रहा  है  ।  देश  की  अधिक  क्रियाग्रों के विस्तार के  विस्तार

 के  साव  मोटर  परिवहन  उद्योग  बड़ी  तेजी  से
 विकसित  हो  रहा  है  तथा  अधिक  से  अधिक

 कामना  रियों

 को सेवा में  ले  रहा है  ।  यह  उपयुक्त ह  कि
 सेवा  निधी जन  के  दूसरे  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों के  अनुसर

 ही  इस  क्षेत्र  में  भी
 काम  की  त्ति  ate  सेवा  नियोजन  विधि  द्वारा  विनियमित  कर  दिये  जायें  ।

 सरसरी  तौर  पर  इस  विधि
 के

 क्षेत्र  के  अर्न्तगत  ग़ुरबत  ही  २  लाख  कर्मचारी करा  जायेंगे  ।

 माननीय  सदस्य  कह  सकते हैं  कि  मोटर  परिवहन  कर्मचारियों  के  लिये  केन्द्रीय  विधि  के

 बार ेमें  पिछल  कुछ  वर्षों  से  चर्चा  हो  रही  ह  ।  एक  गैर  सरकारी  सदस्य का  विधेयक  १  ५४

 में  पुरःस्थापित किया  गया  था
 ।  स्थायी श्रम  समिति  ने  १९५६  में  अपने  पन्द्रहवें सम्मेलन  में  इस  पर

 विचार  किया  था  att  हम  ने  उपबन्धों  की  विस्तृत  जांच  करने  के  जिनको  कि  इस  प्रस्तावित

 विधि  में  सम्मिलित  ferer  जा  एक  विशेष  समिति  बनाई  थी  ।  विशेष  समिति  के  इस  प्रतिवेदन

 पर  फिर  विचार  gat  श्र  यद्यपि  सहमति  तो  प्राप्त  न  हो  सकी  किन्तु  बहुत  से  उपबन्धों

 के  बारे  में  एक  मत  था  ।

 इस  विधेयक  में  निहित  उपबन्ध  ऐसे  हैं  जिनके  बारे  में  सबकी  सहमति  मिल  चुको

 जिन  उपबन्धों  के  बारे  में  समझौता  नहीं  हो  सका  था  उनको  इस  विधेयक  में  मोटर  परिवहन

 उद्योग  की  विशेष  शर्तों  को  दृष्टिगत  रख
 कर  श्रम  विधियों  के  आधार  पर

 सम्मिलित
 कर

 गया  gt

 इस  सनथ  हमारा-विचार  इस  faaqua  को  उन  उपक्रम  पर  करने  का  ह  जहां  कि  दस  या

 उसमे  अघिक  कर्मचारी  काय  करते  हैं  ।  हालांकि  कुछ  कर्मचारीਂ  इस  प्रस्तावित  अधिनियम  के  क्षेत्र

 से  बाहर  रह  जायेंगे  ।  क्योंकि एक
 सीमा  निर्धारित  करनी  होती  है  चूं

 कि
 इसे  बहुत  छोटे  छोटे  उपक्रमों

 र  लाग  नहीं  किया  जा  सकता  ।  फिर  भी  राज्य  सड  े  को  यह  ध्रधिकार  दे  दिये  गये  हैं  कि  a

 उतकों  उन  उपक्रमों पर  भी  लागू  कर  सके  जिन  में  कि  पांच  कर्मचारी कार्य  करते हों  ।  विद्युत  से

 चलने  कारख़ानों  के  मामले  में  भी  कारखाना  अधिनियम  को  लाग  करते  समय  कमचा  रियों

 की  संख्या  १०  रखी  ह

 काम  के  बीच  की  साप्ताहिक  वेतन  वार्षिक
 कल्याण

 सम्बन्धी  सुविधाओं  arte  के  बारे  में  इस  विधेयक  के  उपबंध  भी  खदान  ae  बागान  में

 काम  करने  वाले  कर्मचारियों पर  लाग  होने  वाले  विधेयक  के  समान  हैं  ।  इस  विधेयक में  कुछ  बातें

 भ्र लग  भी  हैं
 जो

 कि  मोटर  परिवहन  उद्योग  की  विशेष  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  रखी गई  है  ।

 मोटर  परिवहन  उपक्रमों  द्वारा  की  जाने  वाली  सेवायों  को  तीन  भागों  में  अर्थात  नगर-सेवा

 हुर  के  यात्रियों  की  सेवा  तथा  माल  ढोने
 की  भी  श्रावक है  ।  यह  वर्गीकरण  इसलिये  किया

 गया  हैं  ताकि  प्रत्येक
 वर्ग  की

 विशेष
 सेवायों  की  झ्रावश्यकताओं के  अनुसार  विधिक  विनियमन

 उपयुक्त रहें  |

 मैं  विधेयक  में  निहित  प्रस्तावों  की  विस्तृत  चर्चा  नहीं  करूंगा  ।  यह  विधेयक  एक  प्रकार  से

 कर्मचारियों  के  एक  महत्वपूर्ण  वर्ग  पर  लागू  करने  के  लिये  नया  हैं  ।  इस  विधेयक  के  कुछ  उपबन्ध  जटिल

 हैं  जिनकी  अच्छी  छानबीन  करने  की  आवश्यकता  है  |  इसीलिये  इस  विधेयक  को  पूंजीगत  समिति  को  सौंपा

 गया  है  करता  हूं  कि  सभा  इस  प्रस्ताव  को  स्वीकार  करेगी  ।

 महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुमा  ।

 मूल  ५ अंग्रेजी  में
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 पश्रीतंगामणि  :  सन्  Peyy  में  एक  गैर  सरकारी  सदस्य  ने
 भी

 इस  प्रकार
 का  विधेयक

 प्रस्तुत  किया  था
 ।

 लेकिन  सरकार  ने
 इस

 विधेयक
 के

 प्रस्तुत  करने  में  पांच  वर्ष  लगा  दिये  हैं  ।  दूसरी  योजना

 के  शुरू  में  हमें  बताया  गया  था  कि  इस  प्रकार
 की

 विधि  के
 लिये

 एक  समझौता  हो  गया  है
 ।

 स्थायी  श्रम

 समिति  ने  भ्र पने  अधिवेदन  में
 जो

 ग्रक्तूबर  PERG
 सें  बम्बई  में  हुआ  था  इस  बात  पर  जोर  दिया

 था  कि

 इस  प्रकार  का  विधेय
 क

 प्रस्तुत  करने  में  सरकार
 को

 श्रमिक  देर  नहीं  करनी  सभा  में  भी  कई  बार

 यह  बात  उठाई  गई  है  कि  इस  विधेयक  को  प्रस्तुत  करने  में  देरी  करना  न्यायोचित  नहीं  है
 ।

 परिवहन

 कर्मचारियों के  दो  संघों  ने  भी  झपने  शिमला  के  अधिवेशन  में  सन्
 PRUE  में

 ऐसा  विधेयक  प्रस्तुत

 करने  के  बारे  में  सरकार  द्वारा  देर  करने  की  नीति  भी  श्रालोचना  की  थी
 ।

 खैर  श्रब  यह  विधेयक  प्रस्तुत

 कर  दिया  गया  है  कौर  हम  इसका  स्वागत  करते  हैं  ।

 इस  विधेयक  के  द्वारा  मोटर  परिवहन  कर्मचारियों  को  श्री  भी  कुछ
 a

 सुविधाएं  नहीं
 दी

 गई  हैं  जो  कारखानों  में  काम  करने  वाले  कर्मचारियों  को  मिली  हुई  हैं
 ।

 मेरा  विचार है  कि  इस

 विधेयक  से  लगभग  ५  लाख  कर्मचारियों  लाभ  पहुंचेगा
 |

 मेरा  विचार  है  कि  ऐसे  उपबन्ध  को  संयुक्त  समिति  को  सौंपने  के  प्रस्ताव  का  विरोध  कोई

 गम्भीरता से  नहीं  होगा  ।  लेकिन  मेरा  निवेदन  है  कि  यह  aaa  समिति  इस  बारे  में  भ्र पना  प्रतिवेदन

 इस  सत्र  के  पन्त  तक  दे  दे  ताकि  इस  सत्र  के  समाप्त  होने  से  पूर्वे  ही  यह  प्रीमियम  बन  जाय  |  कें

 चारियों  की  ऐसी  राय  है  कि  यह  जल्दी  ही  बन  जाये
 ।

 देश  में  सामान्य  परिवहन  की  स्थिति  का  अवलोकन  हुए  सड़क  परिवहन  पुनर्गठन  समिति

 ने  बताया  है  कि  यात्री-सेवा  का  लगभग  सभी  राज्यों  में  राष्ट्रीयकरण हो  गया  है  ।  लेकिन यह

 करण  कुल  सेवा-परिवहन  का  बहुत  थोड़ा  सा  भाग  है  ।  माल  ढोने  की  सम्पूर्ण  तथा  यात्री-सेवा

 का  तीन-चौथाई  भाग  अभी  तर्क  गेर  सरकारी  संस्थाओं  द्वारा  किया  जाता  है  ।  लम्बी  पात्राओं  के

 लिये  सड़क  परिवहन  में  चलाई  गई  डी-लक्स  बसों  का  सभी  ने  स्वागत  किया  है  ।  इसलिये यह  आवश्यक

 है  कि  इन  सेवायों
 में  काम

 करने  वाले  पस्विहन  कर्मचारियों
 की

 स्थिति  भी  वैसी  ही  हो  जैसी  कि  रेलों

 में  काम  करने  वाले  कर्मचारियों की  है

 में
 कुछ  सुझाव  देना  चाहता  हूं  जिन  पर  कि  संयुक्त  समिति  विचार  करे  ।  पहली  बात  तो  यह

 है  कि  इस  विधेयक  को  जम्मू  का इं मीर  में  लागू  करने  का  उपबन्ध  नहीं  है  ।  वहां के  परिवहन

 कर्मचारियों को  भी  इस  विधेयक  का  लाभ  मिले  ।
 दूसरी  बात  यह  है  कि  इस  विधेयक

 को
 सभी  राज्यों

 में  एक  ही  तारीख  से  लागू  किया  जाना  चाहिये  ।
 तीसरी  यह  है  कि  इस  विधेयक  के  sex

 राज्यों  को  जो  भ्र धि कार दिये  गये  हैं  उन्हें  कौर  भी  व्यापक  बनाया  जाये  इस  बात  की  कोई

 सीमा  निर्धारित  न  की  जाये  कि  राज्य  सरकारें  ५  से  कम  कर्मचारी  रखने  वाले  उपक्रमों  पर  इसे

 नहीं  कर  सकतीं

 इसके  परिभाषा  वाले  खण्ड  में  भी  दोष  है
 ।  कन्डक्ट का  उल्लेख  कहीं  भी  नहीं  किया  गया  है

 ।

 अतः  कन्डक्ट  का  नाम  भी  होना  चाहिये  ॥

 चौथी  बात  यह  है  कि  खण्ड
 ३

 में  नगरीय  सेवा  का  उल्लेख  किया  गया  है  ।  मेरा  विचार है  कि

 तगरीय  सेवा  के  भ्रन्तगंत  माल  ढोने  की  बात  भी  श्रा  जाती  है  लेकिन  यह  बात  स्पष्ट  नहीं  है  जो  कि

 होनी  चाहिए  वर्ना  माल  ढोने  वाले  लारी  मालिक  इस  विधेयक  में  खाने  से
 बच

 जायेंगे
 कौर  वे

 लाभ
 करायेंगे  ।

 te  भ्रंग्रेजी ग्रेजी
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 श्री  तंगा

 पांचवीं  बात  यह  है  कि  निरीक्षण  कर्मचारियों  की  व्यवस्था  भी  की  गई  है
 ।  इसका में  स्वागत

 करता  हूं  लेकिन  ये  व्यक्ति  उचित  योग्यता प्राप्त  होने  चाहियें
 ।

 ये  लोग
 न

 केवल  प्रविधिक  रूप  से

 योग्य  हों  बल्कि  इन्हें  श्रमिक  सम्बन्धों  का  भी  उचित  प्रशिक्षण  मिलना  चाहिए
 |

 छटी  बात  यह  है  कि  खण्ड  €  में  कर्मचारियों  के  लिये  कैन्टीन  की  व्यवस्था
 की  योजना है  लेकिन

 इसके  लिये  कर्मचारियों  की  संख्या  १००  से  घटा  कर  ४५०  कर  देनी  चाहिये  ।  साथ  ही  इसके  लिये

 मोटरों  की  मरम्मत  इरादी  का  काम  करने  वाले  कर्मचारियों  को  भी  सम्मिलित  कर  लेना  चाहिये  |

 खण्ड  १०  में  झाराम  करने  के  लिये  श्रीवास  की  व्यवस्था  की  गई  है  |  यह  कदम  स्वागत करने

 योग्य  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  इन  आवासों  उचित  देखभाल  का  प्रबन्ध  होना  चाहिये
 |

 खण्ड

 ११,  १२  प्रौढ़  १३  के  अनुसार  चिकित्सा  सहायता  एवं  प्राथमिक  चिकित्सा  की  व्यवस्था  की  गई  है

 जो  fara  ही  wea  कदम  है  ।  xa  भ्रध्याय में  कुछ  विवादास्पद बातें  हैं  ।  श्रोवरटाइम का  भत्ता

 उस  समय  में  किये  गये  कार्य  के  अनुसार  होने  चाहियें  ।

 इस  विधेयक  की  एक  अच्छी  बात  यह  भी  है  कि  are  के  घंटों  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 इस  विधेयक  के  भ्र तु सार  कर्मचारी  काम  करने  के  बाद  कम  से  कम  घंटे  झा राम  कर  सकेगा  लेकिन

 मेरा  सुझाव  है  कि  ९  के  बजाय  १२  घंटे  कर  देने  चाहियें
 |

 धारा  २११)  में  साप्ताहिक  wearer  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  मेरा  निवेदन है  कि  यह

 स्पष्ट  कर  देना  चाहिये  कि  यह  अवकाश  सवेतन  होगा  |

 खण्ड  २७  के  अनुसार  वेतन  भुगतान  झ्र धि नियम  यात्री  परिवहन  सेवा  में  लागू  किया  गया  है

 न  कि  लारी  सेवा  में  लेकिन  फिर  भी  यह  एक  प्रिया  कदम  है  |

 खण्ड  २६  के  च्  उपार्जित  भ्रवकाश  की  व्यवस्था  की  गई  है  मेरा  निवेदन  है  कि  ऐसी  व्यवस्था

 की  जानी  चाहिये  कि  २०  दिन  काम  करने  के  बाद  एक  दिन  का  उपार्जित  झ्रवकाश  मिल  सके  ।

 खण्ड ३०  (2)  के  मझे  यदि  कर्मचारी  उपार्जित  अवकाश  पर  जाता  है  तो  उसे  इस  अवकाश

 के  दौरान  a  वेतन  मिलेगा  ।  यह  एक  अच्छी  व्यवस्था है  ।

 ५  में  प्रतिदिन  काम  के  घंटे  तथा  सप्ताह  में  काम  करने  के  घंटों  की  व्यवस्था  की  गई

 है  ।  लेकिन  यह  निश्चित  नहीं  किया  गया  है  कि  एक  दिन  में  अधिक  से  af  इतने  घंटे  काम  कर

 सकेगा
 |

 मेरा  निवेदन  है  कि  ऐसी  व्यवस्था  की  जानी  चाहिये  कि  वह  १०  घटों  से  श्रमिक

 कार्य न  कर  सके  |

 बड़े  बड़े  शहरों  में  दुमंजली  बसें  चलती  हैं  मेरा  निवेदन  है  कि  दुमंजिली  तथा  सामान्य  बसों  के

 कर्मचारियों में  भेद  किया  जाना  चाहिये  ।  are  इस  विधेयक  की  सुविधाओं  को  टैक्सी  चालकों  पर

 भी  लागू  कर  दिया  जाये  तो  इससे  न  केवल  मालिकों  ate  कर्म  चोरियों  को  ही  लाभ  पहुंचेगा  बल्कि  जनता

 are  टैक्सी  चालकों  में  भी  ae  सम्बन्ध  स्थापित  हो  जायेंगे  ।

 करने  की  आवश्यकता है  ।  कयों  वास्तव  में  काम  शुरू  करने  कौर  उसे  समाप्त  करने  के  बाद
 भी

 कुछ  घंटे  काम  करना  पड़ता  है  उन  घंटों  को  भी  उसमें  काम  के  घंटों  में  जोड़ा  जाना  चाहिये  |

 लम्बी  यात्री-सेवा  में  काम  करने  वाले  ड्राइवरों  को  बीच  में  श्रीराम  करने  की  व्यवस्था  भी  की

 ज्ञानी  चाहिये  1
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 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  कौर  करता  हूं  कि  मैंने  जो

 सुझाव  दिये  हैं  संयुक्त  समिति  उन  पर  विचार  करेगी
 |

 श्री  नाशिर  भरुचा  वेसे  तो  में  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हुं  लेकिन

 काम  के  घंटों  को  ठीक  ढंग  से  नहीं  फैलाया  गया  है  ।  तथा  दूसरी  सुविधाएं  जो  कि  इन

 चोरियों  को  मिलनी  चाहियें  थीं  नहीं  दी  गई  हैं  ।

 मोटर  सेवा  को  तीन  भागों  बांटा  गया  है  यह  एक  west  बात  है  ।  परिवहन  सेवा  का

 पंजीयन  कराना  अनिवार्य  कर  दिया  गया  है  यह  भी  एक  अच्छा  कदम  है  ।  काम  के  घंटों  की  जो

 व्यवस्था  की  गई  है  उससे  प्रतीत  होता  है  कि  यह  विधेयक  प्रगतिशील  नहीं  हे  ।  मेरा  निवेदन है  कि

 सरकार  नगरों  में  बस  चलाने  वाले  चालकों  के  लिये  एक  दिन  के  काम  के  घंट  ७  से  अधिक  न  करे

 क्योंकि  उनको  काफी  मानसिक  थकान  हो  जाती  है  ।  कौर  सप्ताह  में  काम  के  घंटे  ४२  होने  चाहियें

 तथा  एक  दिन  में  घंटे  से  अधिक  काम  करने  की  श्रीमती  नहीं  होनी  चाहिये  ।  ऐसा  करने  से  शहरों

 में  होने  वाली  दुर्घेटनाग्रों  की  संख्या  में  भी  कमी  हो  जायेगी  |

 लम्बी  यात्रा  सवारी  सेवा  तथा  माल  ढोने  वाली  सेवा  में  काम  करने  वाले  कर्मचारियों  के

 काम  के  घंटों  में  भी  कमी  की  जानी  चाहिये  ।  काम  के  दौरान  श्रीराम  की  व्यवस्था कुछ  ऐसी  है

 frat  कर्मचारियों को  लाभ  नहीं  होता  इसमें  भी  सुधार  होना  चाहिये  |
 मेरा  निवेदन  है  कि

 शहरों  में  काम  करने  वाले  कर्मचारियों  के  काम  के  घंट  ७  होने  चाहियें  कौर  उन्हें  इस  बीच  Ry  घंटे

 का  श्रीराम  भी  मिलना  चाहिये  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  परिवहन  प्रयास  को  एक  कार्यक्रम  बनाना

 चाहिये  जिससे  कि  कर्मचारी  उसके  अनसार  कार्य  कर  सकें  ।  ऐसे  कार्यक्रम  की  श्रनपस्थिति  में  काम

 करना  बड़ा  कठिन  हो  जायेगा  ।

 ओवरटाइम  की  व्यवस्था  west  ह  ।  लेकिन  मारी  भुगतान  के  मामले  में  यह  विधायक

 प्रगतिशील  नहीं  है  ।  कर्मचारियों  की  कुछ  श्रेणियों  जैसे  निरीक्षक  शादी  के  लिये

 सरकार  न्यूनतम  मजूरी  निश्चित  करे  ।  मेरे  विचार  से  ऐसा  करने  में  कोई  हानि  नहीं  है  ।

 १००  से  अधिक  काम  करने  वाले  कर्मचारियों  के  लिये  कैन्टीन  खोलने  की  व्यवस्था  की  गई  है

 लेकिन  जहां  ५  कर्मचारी  हैं  वहां  क्या  होगा
 ?

 मेरा  निवेदन  ह  कि  खाने  की  भी  व्यवस्था  की  जानी

 दिन  में  काम  करने  वालों  के  लिये  भी  श्रीराम  करने  के  की  व्यवस्था  होनी  चाहिये
 ।

 इस  विधेयक  में  वर्दी  की  संख्या  निर्धारित  की  जानी  अर्थात कम  से  कम  चार  वर्दी  दी  जायेंगी  ।

 चिकित्सा  सम्बन्धी  सुविधाओं  की  भी  व्यवस्था  की  जानी  चाहिये  ।

 परिभाषाएं ठीक  नहीं  हैं  ।  संयुक्त  समिति  उन  पर  विचार  करे  कौर  उनको  स्पष्ट  बनाये
 ।

 काम
 के  मोटर  परिवहन  रनिंग  शादी  की  परिभाषाएं ठीक  नहीं  हैं  ।

 में  यह  मालूम  करना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  मोटर  परिवहन  कर्मचारी  अधिनियम  राज्यीय

 परिवहन  सेवाओं  पर  भी  लागू  होगा
 ।

 नगर  यह  उन  पर  लागू  नहीं  होता  है  तो  मेरा  विचार  है  कि

 गैर-सरकारी उपक्रमों  को  दंड  देने  से  क्या  लाभ  ?  मैं  सरकार  से  यह  श्रीनिवासन  चाहता  हूं
 कि

 राज्यीय  परिवहन  taal  पर  भी  यह  afer  लागू  होगा  ।

 ae ea  में  मैं  निवेदन  करता  हूं  कि  संयुक्त  समिति  इन  सभी  बातों  पर  विचार  करे

 ।

 मूल अर wis  में
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 fart
 स०  Alo &  जजों

 :
 में  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं

 ।
 मुझे  प्रसन्नता  है

 कि  परिवहन  श्रमिकों  की  मांग  पर  यह  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया
 ।

 श्री  तगामणि  श्री  नाशिर  भरुचा  की  बात  से  में  सहमत  हूं
 ।

 मेरा  अनुभव है  कि  ड्राइवरों

 व  की  जो  साठ  घटा  घंटे  प्रतिदिन  की  ड्यूटी  है  वह  अधिक  है  बहुत  कठोर  अतः

 उसमें  कमी  की  जानी  चाहिए  ।  इससे  कर्मचारियों  की  कार्यकुशलता  भी
 बढ

 सकती  है
 |

 वेतन  तथा  छुट्टियों  के  सम्बन्ध  में  मैं  श्री  भरुचा  की  बात  से  सहमत हूं
 ।

 इस
 विधेयक

 का

 पूरा  लाभ  नहीं
 जब

 तक  कि  परिवहन  कर्मचारियों  के  वेतन  तथा  उनकी  छुट्टियों  के  सम्बन्ध

 में  सुघार  नहीं  किया  जाता
 ।  उन्हें  न्यूनतम  वेतन--पन्द्रहवें  श्रम  सम्मेलन  के  निर्णय  के

 मिलना  चाहिए
 ।

 अतः  विधेयक  में  इन  बातों  का  भीं  समावेश  होना  चाहिए  ।

 जहां  तना  विधेयक  से  मुक्त  होने  वा  संबंध  यदि  राज्य  सरकार  अपने  उपक्रमों  को  इससे

 मुक्त
 तो  गे  र-सरकारी  उपक्रम  भी  हो-हल्ला  बचायेंगे  ।  ,..  मूं  इस  प्रकार  तो  इस  विधेयक

 बुरा  हाल  हो  जायेगा  पौर  इसका  कोई  लाभ  नहीं  हीरा
 ।

 इसके  प्रत  रक्त  पहाड़ों  पर  बस  ले  जाने  ड्राइवरों  को  फुट  की  ऊंचाई

 पर  जाना  होता  व्हा  मागं  भी  दुर्गम  हं  ।  उन  ड्राइवरों को  कुछ  विशेष

 चाहिए ं।

 ठाकुर  दास  भागने  पीठासीन

 यदि  मुक्त  होने  संबंघी  उपबन्ध  को  सखा  तो  यह  विधेयक  व्यर्थ हो  जायेगा  ।  मेरा  निवेदन

 है  कि  माननीय  मंत्री  इस  संबंघ  में  हमें  एक  ग्रा इव सन  दे  कि  विधेयक  का  क्या  भविष्य  होंगा |

 मेरा  निवेदन है  कि  काम  के  घण्टे  कम  ७  are  दिये  जायें  |  इंस  संबंध  में  समिति

 धाकड़  इकट्ठे
 कर

 पकती  हैं  शौर  उसके  प्राकार  पर  निश्चय  कर  सकती  है
 |

 mead  में  में  विधेयक  का  wade  करता
 हूं

 कौर  निवेदन  करता  हुं  कि
 समिति इन

 सब

 बातों  पर  विचार  करेगी

 fat  बासप्पा
 :  में  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  gg  |  इस  विधेयक की  काफी

 समय  से  प्रतीक्षा  की  जा  थी  ।  मुझे  aren  है  कि  संयुक्त  समिति  माननीय  सदस्यों  द्वारा

 गयी  बातों  को  ध्यान  में  रख  कर  उन  पर  विचार  करेगी  ।

 परिवहन उद्योग  में  लगभग  २  से  ५  लाख  तक  कर्मचारी  हैं  ।  इस  विधेयक की  मांग  बहुत

 समय
 से  थी  ।  इस  का  sea  इस  लिए  कौर  भी  है  क्यों  किਂ  ew  राज्य  इस  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण

 कर  WE  |

 परिवहन  उद्योग  के  कर्मचारियों  की  मांगों  को  पुरा  करने  के  लिए  बहुत  कुछ  किया  जा  रहा

 है  ।
 इस  विधेयक  के  द्वारा  भी  उन्हें  प्रवेश  सुविधायें  मिलेगी  ।  उन्हें  हर  प्रकार  का  संरक्षण  दिया

 जाना  चाहिए
 ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  चलने  वाली  बसों  की  हालत  बहुत  खराब  है  कौर  वहां

 ड्राइवरों

 को
 अनेक  कठिनाइयां  उठानी  पड़ती  हैं

 ।
 सरकार  इस  बात  का  भी  प्रबन्ध  करे  कि  उन्हें  पर्याप्त

 सुविधायें
 व

 झाराम  मिले
 ।

 न  nee

 मन  बेबेजी में
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 में  इस  विधेयक का  स्वागत  करता  हूं  कौर  निवेदन  करता  हूं
 कि

 संयुक्त  समिति
 सब

 बातो

 पर  अच्छी  तरह  विचार  करेगी  |

 त्री  महा गांव कर
 )

 में  भी  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  ।  इसਂ  विधेयक

 को  लागू  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  को  अधिकार  होगा  कि  वहू  १०  से  कम  पर  ५  से  कम  नहीं  नहीं

 कर्मचारियों वाले  उपक्रमों  पर  यह  विधेयक लागू  कर े।

 इस  संबंध  में  मेरा  निवेदन  है  महाराष्ट्र में  ग्रेड  ऐसे  जो  स्वयं  बसें  शादी  चला  कर

 अपनी  जीविका  कमाते  हैं  ।  उन्हें  सब  प्रकार  के  करों  का  भार  ढाला  पड़ता  है  ।  ऐसे  लोग

 राज्य  का  मुकाबिला नहीं  कर  सकते  ।  इस  प्रकार  गैर-सरकारी क्षेत्र  में  परिवहन
 उद्योग  को  भारी

 क्षति  होगी  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  माननीय  मंत्री  व  संयुक्त  समिति  इस  संबंध  सहानुभ

 पूर्ण  ढंग  से  विच।रਂ

 अप  इस  संबंध  में  इन्सपेक्टर  नियुक्त  करने  जा  रह ेहैं  ।  पुलिस  विभाग  के  लोग  मोटर  वालों

 से  हफ्ता  लेते  यह  रिश्वत  ज़ो  गाड़ी  में  मात्रा से  अ्रघिकਂ  माल  भरने  के  बदले  में  पुलिस  उनसे

 लती है
 ।

 रात  में  माल  के  ठेलों  के  चलने  की  wale  नहीं  है  पर  रावत  देकर  रात  में  भी
 ठेले

 खुब  चलते  हैं  ।  इसके  ग्रतिरिक्त  पुलिस  वाले  ठेलों  व  बसों  वालों  को  बहुत  परेशान  करते  हैं
 ।

 मेरा

 निवेदन  है  कि  संयत  समिति  इन  सेब  बातों  पर  भी  ear  दे  ।

 fat  श्राचार  :  मेरा  निवेदन है  कि  संयुक्त  समिति  इस  बात  पर  विचार  करे

 कि  इस  विधेयक  का  क्या  प्रभाव  उपभोक्ताओं  पर  पड़ेगा  ।  मेरी  बात  का  मतलब  यह  न  समझाਂ  जाप

 कि  कर्मचारियों  के  feat
 की

 हमें  चिन्ता  नहीं  है
 |  हमें  उनके  हितों  की  चिन्ता  उनके  काम

 के  घण्टे  कम  किये  जाने  चाहिएं  तथाਂ  उनको  बरच्छा  वेतन  व  अन्य  सुविधायें  दी  जानी  चाहिएं  ।  साथ

 ही  उपभोक्ताओं  के  हित  का  भी  ध्यान  परम  आवश्यक  है  ।  होता यह  है  कि  मोटर ये

 बस  का  मालिक  अरपना  टं  कस  यात्रियों  पर  लाद  देता  इंस  प्रकार  उपभोक्ता  पर  बहुत  भार

 eure वह  दुखी  हो  जाता  है  |

 अत
 :  मेरा  निवेदन  है  कि  युक्त  समिति  कर्मचारियों  के  feat  का  ध्यान  रखते  हुये  ,  उपभोक्तावाद

 के  हितों  के  संबंध  में  भी  विचार  करे  |

 श्री  हमराज  (  )  सभापति  जो  विधेयक  अराज  सदन  के  सामने  पेश  हुमा  हैं
 उस

 के  लिय  मंत्री  महोदय  बधाई  के  पात्र  हैं  इस  विधेयक  का  बहुत  दिनों  से  इन्तजार  था  ।  जेसा

 श्री
 तंगामणि

 ने  पांच  साल  के  बाद  आखिरकार  गवर्नमेंट  इस  नतीज़े  पर  पहुंची  है  कि  इस

 को  सदन  के  सामन  लाया  जाय  ।  यह  ठीक  है  fe  इस  वक्त  जो  विधेयक  है  वह  मोटर  वर्क्स

 की  जो  मांगें  हैं  उन
 को

 काफी  हद  नक  पूरा  करता  लेकिन  इस  के  साथ  ही  मैँ  समझता  हूं  कि  मौजूदा

 में  कुछ  हालत  ऐसी  हैं  जिन  की  तरफ  हमारी  ज्वायेंट  कमेटी  को  ध्यान  देना  चाहिये  |

 इस  ने  मोटर  ट्रांसपोर्ट  वैसे  की  जो  डे  फिनिशर  दी  है  उस  में  कुछ  कमियां  मालूम

 होती हैं  ।  जहां  जहां  पर  हमारी  मोटर  ट्रांस्पोर्ट  कम्पनियां  काम  are  रही  में  खास  तौर  पर  पंजाब

 के  मुताल्लिक  कह
 सकता  हूं  क्यों  कि

 बाकी  जगहों  का  मुझे  तजुर्बा  उन
 में

 से  एक  जगह  पर

 उन्होंने  अपनी  अपनी  वकेदा।प्स  साथ  रक्खी  हैं  ।  इस  में  ग्रुप  ने  मोटर  ट्रांस्पोर्ट  वंस  की  जो  परिभाषा

 दी  है  उसमें  जो  लोग  उन  व्कंशाप्स  में  काम  करते  उन  के  मुताल्लिक़  कोई  जिक्र  नहीं  किया  गया

 इस  डेफिनिशन
 में  ज़ो  टेकनी  दिया  मैकेनिकल  उन  के  मुताल्लिक कोई  जिक्र  नहीं

 मे  समझता  हुं
 कि  aaa

 की  परिभाषा  में  उन  भी  जिक्र  आना  चाहिये

 मल  ग्रेजी में में
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 एक  att  बात  जो  म॑  देख  रहा  हूं  वह  यह  है
 कि

 बहुत  सी  कोआपरेटिव  सोसायटीज़  बन  गएं  हैं

 मोटर  ट्रांस्पोर्ट  की
 ।

 उन  ट्रांसपोर्ट  सोसायटीज़  में  जो  दोभ्नरहोल्डसं हैं  वही  ड्राइव सं  वही  चौकस

 वही  send हैं  ate  वही  wie
 इस  तरह  की  चीज़े  वहां  पर  चल  रही  हैं

 ।  कानून

 में  इन  के  बीच  कैसे  भेद  किया  जा  सकता  एक  आदमी  बतौर  ine  होल्डर  के  मालिक
 भी  हे

 लेकिन  उसी  कम्पनी  से  च  कि  वहं  ज्यादा  फायदा  उठाना  चाहता  है  इस  लिये  उस  में  चेकर
 भी

 बन  जाता

 ड्राइवर  भी  बन  जाता  क्लीनर  बन॑  जाता  है
 ।

 इस  तरह  से  उस  को  दोहरा  फायदा
 उठाने

 का  मौका  मिल  जाता  है  ।  इस  बारे  में  भी  ज्वायेंट  कमेटी  में  अच्छी  तरह  विचार  होना  चाहिये  ।

 मझ  से  पहले  मेरे  एक  लायक  दोस्त  ने  एक  कौर  बात  का  जिक्र  किया  था
 ।

 वह  यह  है
 कि  श्राप

 cy
 ने  जो  परिभाषा  दी  है  अंडर  किंग  उस  में  प्राइवेट  कै  रीडर्स  लिखा  है

 ।
 करि  यस  म

 जो  काम  करने  वाले  हैं  उन  के  बारे  में  यह  था  कि  जिस  कम्पनी  में  पांच  वैसे  एन्गेज्ड  हों  उन  के

 लिये  स्टेट  गवर्नमेंट बना  सकती  देकर  जहां  १०  आदमी  एन्गेज्ड  होते  हैं  उन  के  लिये  सेंट्रल

 बना  सकती  है  ।  लेकिन  जहां  पर  एक  या
 दो  ही  आदमी  एन्गेज्ड  लिये  जाते  हैं  प्राइवेट  करियर  में

 उन  के  बारे  में  क्या  होगा  यह  पता  नहीं  चलता  ।  ऐसे  प्राइवेट  करियर  की  तादाद  बहुत  ज्यादा

 लेकिन  जो  विधेयक  पेशा  किया  जा  रही  है  उस  में
 उन

 के  मुताल्लिक  कोई  जिक्र  नहीं  इस  के
 ऊपर

 भी  हमारी  ज्वायेंट  कमेटी  को  विचार करना  चाहिये  ।  इस  कमेटी  में  कई  ऐसी  बातें  रक्खी  जा

 सकती  हैं  जिस  से  इस  तरह  के  केसेज  कवर  हो  जायें
 ।

 इस  के  साथ  ही  साथ  जैसा  हमारे  श्री  बनर्जी  ने  फरमाया  सब  से  बड़ा  नुक्स  जो  श्राप  इस  में  रख

 रहे  वह  यह  है  कि  झा खिरी  सेक्शन  जो  एग्जेम्पशन्स  का  उस  में  श्राप  ने  स्टेट  गवर्नमेंट  को  ऐसे

 भ्रर्त्यार  दे  दिये  हैं  जिन  के  जरिये  वह  जिस  को  चाहें  एग्ज़िट  कर  सकते हैं  ।  हर  एक  जगह  सुनते

 हैं  कि  करप्शन  बहुत  ज्यादा  नेपाटिज्म बहुत  ज्यादा  है
 ।

 इस
 तरह  से  स्टेट  गवर्नेमेंट्स  के  हाथों

 में  एक  ale  हथियार  दे  रहे  हैं  कि  उस  का  फायदा  उठा  कर  वह  जिस  से  बेहतर  सुलूक  करना  चाहें

 उन  को  एग्जेम्पशन  दे  सकते  हैं  जितने  भी  ऐक्ट  पास  किये  गये  हैं  उन  को  टालने  के  काबिल  बना

 सकते  हैं
 ।

 में  समझता  हूं  कि  जो  सेक्शन
 Vo

 का  सब  लाज  २  है  उसको  श्रमिकों  इस  बिल  में  नहीं

 रखना चा  हुए  ।  उससे  पहले  श्राप  सेक्शन
 ४०

 के  सब  सेक् दान  १,  सपाट  १  झर  २  में  जरूरी

 शुग्जेम्प्दान  दे  चुक  हैं
 ।

 इसलिए  1. |
 ४०

 का  सब  लाज  २  इस  बिल  में  नहीं  रहना  चाहिए ।

 एक  कौर  चीज  है  जो  वेजज  के  चेप्टर  में  श्री  गयी  है  ।  में  कुछ  इस  सिलसिले  में  मोटर

 ट्रांस पो टें  कर के  मुताल्लिक  कहना  चाहता  एक  वर्कर  सर्विस  करता  है  लेकिन  कुछ  दिन  बाद

 ससकी  हैल्थ  फेल  हो  जाती  है  या  उसके  घर  में  ऐसी  मौत  हो  जाती  है  जिसकी  वजह  से  उसको  नौकरी

 छोड़नी  पड़ती  उसे  भ्र भी  सर्विस  में  पांच  या  ६  महीने  ही  हुए  जहां  तक  ऐसे  लोगों

 का  ताल्लुक  है  उनके  लिए  भी  कोई  इलाज  जाना  चाहिए  ताकिਂ  जितनी  सर्विस  उन्होंने  की  है  उसका

 फायदा  उनको
 भी

 मिल  सके
 ।

 मैं  समझता  हूं  कि  यह  चीज  भी  झ्रापको  इसमें  रखनी  चाहिए  ।

 एक  ने  फरमाया  था  कि  इसमें  लफ्ज  नहीं  प्राया है  |  शायद  जो  लफ्ज

 क्लीनर  इसमें  इस्तेमाल  किया  है  उसमें  कंडक्टर झा  जाता  ।  मैं  समझता  हूं  कि  लफ्ज  कंडक्टर

 इसमें  भ्राता  चाहिए
 ।

 एक  बात  ae  आपने  रखी  है  जिसके  मुताल्लिक  बहुत  सारे  वक्ताओं  ने  ऐतराज  किया  है  ।

 झाप  एक  कानून  बना  रहे  हमने  अक्सर  देखा  है  कि  जब  भी  आपने  कानून  बनाकर  उसका

 मेंटेन  स्टेट्स  पर  छोड़ा  है
 तो

 उसमें  स्टेटों
 को  दो  दो

 चार
 चार

 साल
 लग  गए  हैं  ।

 आपने  एनफोर्समेंट
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 के  लिए  इंस्ट्रक्शन  दे  दिए  हैं  स्टेट  गवन  मेंट्स  को  कौर  कभी  तक  उनका  कोई
 जवाब  नहीं  पाया  है  ।

 लेकिन  इसमें  तो  ars  स्टेटों  को  अ्रख्तियार  दे  रहे  हैं  कि  वे  इसको  इम्प्लीमेंट  करें  या  नहीं  इस

 इस
 सुरत  में  तो  जो  स्टेट  चाहेंगे  कि  इसका  इम्प्लीमेंटेशन  न  हो  वह  इसको  एन फो सं  ही  नहीं  करेंगे

 ।

 तरह  से  यह  नीनू  बनाने  का  हमारा  मतलब  हल  नहीं  होगा
 ।  इसलिए  इसको  स्टेट

 गवर्नमेंट्स  की  मर्जी  पर  छोड़ा  है  इस  बारे  में  मझे  उम्मीद  है  कि  ज्वाइंट  कमेटी  गौर  करेगी  कौर  ऐसा

 प्राचीन  रखेगी  कि  इसको  स्टेट  गवर्नेमेंट्स  इम्मीजिएटली  लाग  कर  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  बिल  का  स्वागत  करता
 हूं
 ।  साथ ही  qa  उम्मीद है  कि  जो  सुझाव

 में  ने  दिए  हैं  उन  पर  ज्वाइंट  कमेटी  गौर  करेगीਂ  कौर  यह  विधेयक  इससे  भी  बेहतर  हालत  में  फिर

 हाउस  के  सामने  area  ताकि  हम  इसको  जल्दी  से  जल्दी  पास  कर  सक  प्लोर  मोटर  ट्रिपों

 की  जोਂ  हालत  उसको  सुधार  सकें
 ।

 fat  काशीनाथ पांडे  (  )  मैं  श्रम  मंत्रालय  का  हं  कि  उसने  यह  विधेयक  प्रस्तुत

 किया है  ।  इससे  पहले  के  दो  श्रधिसियमों  कर्मचारियों  को  कोई  विशेष  लाभ  नहीं  था  |

 इस  विधेयक  से  aren  है  कि  वह  परिवहन  कर्मचारियों  को  पर्याप्त  लाभ  पहुंचा  ७  |

 सब  से  पहली  बात  इस  विधेयक  के  संबंध  में  मुझे  थाह  कहनी है  कि  परिजन  उद्योग  कोई

 कारखाना  नहीं है  ।  से  कमਂ  ate  से  शादी  शर्तों  को  हटा  दिया  जाना

 चाहिए |  कार्य  की  मात्रा  व  खतरा  तो  सभी  के  लिए  बराबर  है  चाहे  किसी  उपक्रम  में  एक  ही  कमेंट्री

 हो  या  बहुत  से  कर्मचारी हों  मेरा  निवेदन  है  कि  संयुक्त  समिति  इस  बात  पर
 वि

 चार

 करेगी  कि  इन  दस्तों  को  हटा  दिया  जाये  ।

 साथ  ही  यदि  किसी  परिवहन  उपक्रम  का  एक  विभाग  कारखाना  अधिनियम  के  अधीन  भ्राता

 तो  भी  उसे  इस  विधेयक  के  अधीन  संरक्षण  व  सुविधायें  मिलनी  चाहिएं
 |

 काम  के  घंटों  hoe  के  संबंध  में  सावधानी  बरतने की  आवश्यकता जैसा  कि

 श्री  तंगामणि ने  अन्यथा  उसका  दुरुपयोग  होने  का  भय  है  |  इसके  संबंध  में  जो  खण्ड  है  ,

 उस  पर  ध्यानपूर्वक  विचार  करने  की  शझ्रावश्यकता  है
 |

 विधेयक  को  संयुक्त  समिति  को  सौंपने  के  लिए  मंत्री  का  प्रस्ताव  बहुत  ही  उपयुक्त  है
 ।  म

 विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  ।

 वो
 रणवीर  सिंह  )  :  सभापति

 मैं
 श्रम  मंत्री  महोदय

 को  मुबारकबाद

 देना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  मोटर  कम्पनियों  में  काम  करने  वाले  कार्यकर्त्ता  हैं  उनका  काम  सुविधा

 से  चले  कौर  मोटरों  के  मालिक  उनको  परेशान
 न

 कर  सकें  तो  उनके  लिए  हर  पहलू  को  देखते  हुए

 इस  विधेयक  के  जरिए  कानूनी  व्यवस्था  करने  की  कोशिश  की  है
 ।

 सभापति  मुझे  इसमें  एक  बात  की  कमी  लगी  जिसका  इसमें  जिक्र  नहीं  है  ।  कौर

 वह  कमी  यानी  राज  हमारे  देश  का  जो  ढांचा  है  उस  ढांचे  को  हम  समाजवादी  ढांचे  में  ढालना  चाहते

 हैं  तो
 जब

 तक  कि  वह  कम्पनियां  सरकारी  नहीं  बनातीं  तो  उन  वर्करों  की  कार्येकर्त्ताप्रों की  कम्पनी

 बनाने  की  इसमें  कोई  इशारा नहीं  किया  है  ।  यही  नहीं  यह  ठीक  है  कि  शायद  श्रम  मंत्रालय

 का  इस  से  सीधा  सम्बन्ध
 न

 हो  लेकिन  इस  विधेयक  को  बनाते  हुए  झगर  इस  में  कहीं  दर्ज  किया  जाता

 कि
 जिस  तरीके  से  जमींदारी  ली  जाती  लगाते  हैं  तो  यहां  पर

 भी
 काम

 का

 wait  में
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 करते  हैं  दस  से  ज्यादा  जिस  कम्पनी  में  उस  कम्पनी  के  कार्यकर्त्ता  नगर  कोआपरेटिव  सोसाइटी

 का  मेम्बर  बना  कबूल  करें  तो  उस  सारी  कम्पनी  को  एक  मभ्राविजें भ्  के  साथ  उन
 aes  को

 दे  दिया  जाय  ताकि  उस  को  सुचारू  रूप  से  वह  चालू  रख  सकें  कौर  फिर  न  चीफ़  इंस्पैक्टर  की  जरूरत

 वाली  है  ate
 न

 इंस्पैक्टर  साहब  की  जरूरत  रहेगी  क्योंकि  उस  कम्पनी  को  वस  अपने  लिए

 ही  चलायेंगे  ।  उस  सस्पेक्ट  का  इसमें  कहीं  ज़िक्र  नहीं  है
 ।

 यही  नहीं  राज  हालत  बड़ी  asia  है
 ।

 बहुत  सारे  भाई  हैं
 जो

 great  भी  हैं  प्रौढ़  वैसे  कागज  में  तो  शायद  ट्रिक्स  के  मालिक  कुछ  दूसरे  भाई

 दिखाये  हुए  हैं  कि  जिनके  पास  परमिट  रसल  में  वे  मोटर  ट्रिक्स  के  मालिक  भी
 रुपया  भी  उन

 का  खुद  ही  ड्राइवर्स  हैं  लेकिन  उन  के  पास  परमिट  नहीं
 परमिट

 किसी  कौर  के  नाम

 है  वह  २५  या  Vo,d00  की  गाड़ी  भी  मजबूरन  उन्हीं  के  नाम  करनी  पड़ती  है  ।  मेरी  समझ

 में  यह  एक  समाजवादी  ढंग  के
 सामाजिक

 ढांचे  में  कुछ  saa  नहीं  जंचता  है

 क्योंकि  जहां  हम  ana  का  हित  tea हैं  फिर  यह  देखते  हू  कि  उन  के

 साथ  वैसा  व्यवहार  तनख्वाह  उनको  छुट्टी  उनके  लिए

 कंटीन  की  उत्तम  व्यवस्था  हो  उनके  ग्रा राम  करने  के  लिए  रैस्ट  रूम्स  का  समुचित
 प्रबन्ध

 हो  वहां  हमें  यह  चीज  भी  देखनी  चाहिए  लेकिन  उसका  इसमें  कोई  जिक्र  नहीं  है  ।  मुझे  मालूम

 नहीं  कि  श्रम  मंत्रालय  के  बिल  में  इस  का  कोई  ढंग  से  जिक्र  झरा  सकता  है  या  नहीं  ।  में  तो  मानता

 हूं  कि  श्रम  मंत्रालय  को  जब  हमें  श्रमिकों  की  भलाई  के  लिए  उसे  चलाना  है  तो  उसे  कोई
 फंड  ऐसा

 बनाना  होगा  जैसे  कि  मुजारों  को  भ्राता  देने  के  लिए  कौर  जमीन  देने  के  लिए  Gar  रखते  हैं
 उसी

 तरह  इस  काम  के  लिए  श्रम  मंत्रालय  के  पास  भी  पैसा  हो  ।
 इस  कम्पनी

 को
 लेने

 a
 उसे  मुआवीया

 देने  में  लाखों  रुपये  लोग  सिंह  परमिट  के  नाम  पर  कमाते  में  पूछता हूं  कि  ऐसे  लोगों  को  जिनके

 कि  नाम  परमिट  हैं  तो  उन्हें  यह  कम्पनी  बनाने  का  क्यों  अ्रधिकार  हो  जब  कि  वह  कार्यकर्त्ता  नहीं  हैं  ।

 का ये कर्त्ता  at  wet  के  लिए  तैयार  हैं  वे  परमिट्स  भी  लें  उसमें  इतना  पैसा
 भी

 जुटायीं
 ।  यह

 सरकार  हर  एक  में  छोटा  बड़ा  कारखाना  लगाना  चाहती  है  कौर  सरकार  इंडस्ट्रीज़ में

 कारखाने  खोलने  के  लिए  कहीं  ५०  ६०  फीसदी  तो  कहीं
 so

 फीसदी  तक  पैसा  देती  है  तो

 क्यों  न  उन  गरीब  आदमियों  के  लिए  पैसा  देकर  कोई  फंड  हम  बना  दें  ताकि  उस  से  कार्यकर्ता

 अराम  मिले  |

 इस  के  अलावा  सभापति  यह  बात  सही  है  कि  बहुत  सारी  बातों  की  तकलीफ  कानून

 बनाने  से  हट  जाती  है  लेकिन  भ्रमर  खाली  कानून  बना  देने  से  तकलीफ  हटने
 वाली  होती  तो  हमने

 इस  देश  के  इन्दर
 पिछले  १२,  १३  साल  में  इतने  कानून  बना  दिये  हैं

 कि
 शायद  इस  देश  में  कोई  दुखी

 ही  नहीं  रहता  ।  लेकिन  हालत  यह  है  कि  जब  तक  आधिक  व्यवस्था  ठीक  न  कानून  कसा  ही

 क्यों
 न

 उसका  फायदा  श्रमिकों  को  या  मालिकों  को  पहुंचता  नहीं  है  ।

 श्राप  जानते  हैं  कि  इस  बिल  के  प्रकार  तीन  किस्म  के  रूट्स  उन्होंने  जिक्र  किया  है  ।  एक

 सिटी  दूसरे  लम्बे  रूट्स  कौर  तीसरे  ae  रूट्स
 ।

 लम्बे  रूट्स  पर  जो  चलने  वाले  हैं

 उनका  मुकाबला  रेलवे  मंत्रालय  से  है  जो  कि  बहुत  मजबूत  है  कौर  जिसके  कि  मन्दर  देश  का  बहुत

 aire  रुपया  लगा  हुआ  है
 ।

 इसीलिए  ्  रूट  पर  चलने  वाले  ड्राइवर्स  को  वहां  लाईसेंस  नहीं  मिलेगा

 क्योंकि  लम्बे  रूट्स  होने  के  कारण  कई  राज्य  उसमें  करा  जाते  हैं  कौर  हो  सकता  है  कि  एक  स्टेट  वाला

 दूसरी  स्टेट  वाले  के  ऊपर  कोई  टैक्सेशन  लगा  दे  भले  ही  तक  ऐसा  न  हो  लेकिन  कोई  स्टेट  कहें

 तो  सकती  है  कि  जिस  ड्राइवर  को  हमने  अपने  यहां  लाइसेंस  नहीं  दे  रक्खा  है  वह
 जब

 तक  इतनी  फीस

 सदा
 न

 करे  वह  हमारी  सीमा  में  ड्राइव  नहीं  कर  सकता  #  इसी  तरीके  से  कम्पनियों  की  बात  है
 ।

 किसी  कंपनी  के  पास  लम्बे  रूट  पर  जाने  के  लिए  परमिट  नहीं  है  तो  उससे  श्रमिकों  को  फायदा

 val  पहु  च
 सकता  है

 ।
 वह  फायदा  तभी  पहुंच  सकता  है  जब  कि  हम  उन  श्रमिकों  को  कम्पनी  बनाने
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 है

 का  मौका  श्रमिकों की  ही  कम्पनी हो  कौर  श्रमिकों  को  ही  लेकर  कोआपरेटिव

 सोसाइटी  बना  लें  रेलवे  मंत्रालय  के  मुकाबले  में  खड़े  होने  का  मौका  हो
 |  मेंने  सुना  है  कि

 जो  सामान  बम्बई  से  दिल्ली  भ्राता  है  wax  ईमानदारी  से  जैसे  हिसाब  का  खाता  पड़ता  है
 उसके

 हिसाब  से  देखा  जाय  ज्यादा  किराया  वह  कम्पनी  न  ले  तो  मोटर  ट्रक  से  सामान  को  यहां  तक

 लाना  कम  कीमती  है  बनिस्बत  रेलवेज  के  कम  भाड़ा  पड़ेगा  ।  रेलवे  के  मुकाबले  में  उसमें  सुविधाएं

 भी  बहुत  सारी  होती  हैं  att  उसमें  खर्चा  भी  कम  होता  है  कौर  हो  सकता  है  कि  wt
 वाले

 खाने  में  शायद  रेलवे  उनके  मुकाबले  में  न  खड़ी  हो  सके
 ।

 हो  सकता  है  कि  आगे  कराने  वाले
 जमाने

 में  इस  देश  में  भी  ale  देशों  की  तरह  लम्बी  सर्विसेज  के  लिए  चाल  हो  जायें  जैसे  कि

 ma  हजारों  हजारों  मील  एक  कम्पनी  की  बस  में  जाते  हैं  कौर  हो  सकता  है  कि  इस  देश

 के  इन्दर
 भी

 वैसी  लम्बी  सर्विसिज़  चालू  हो  जायें  ।  जहां  हमारी  कोविद  है  कि  हम  श्रमिकों

 के  हित  को  सदा  अपने  सामने  रक्खें  और  उनको  श्रीराम  पहुंचायें  उसके  साथ  ही  साथ  हमें  यह  नहीं

 भूल  जाना  है  कि  हमारा  जो  रेलवे  मंत्रालय  है  भ्र  जो  ऐसी  बड़ी  बड़ी  लम्बे  रूट्स  पर  चलने  वाली

 कम्पनियां  यह  बड़ी  बड़ी  कम्पनियां  उनके  रास्ते  में  तरह  तरह  से  रोड़ा  बन  कर  खड़ी  होती  हैं

 कौर  हमें  जैसे  मैंने  शरू  में  कहा  वह  कम्पनी  श्रमिकों  की  कोझापरेटिव्ज  हों  और  हमें  ऐसी  श्रमिकों

 की  कम्पनीज  कोझ्ापरेटिव्स  को  बढ़ावा  देना  चाहिए  ।  शायद  सही  तौर  पर
 थ्रोट

 कानूनी  तौर

 पर  हम  उनको  उतना  फायदा न  पहुंचा  सकें  लेकिन  जेसे  मैंने  कहा  झपने  ढंग  से  हम  उनको

 फायदा  पहुंचा  सकते  हैं  |

 fet  रंगा  :  ar से  लगभग  २४५  वर्ष  पूर्वे  यह  उद्योग  सरकार  के  हाथों  में  नहीं  था

 बल्कि  गर-सरकारी लोगों  के  हाथों  में  था  ।  इस  के  बाद  हमारी  कांग्रेस  सरकार  इस  उद्योग  का

 राष्ट्रीयकरण कर  रही  है  ।  मत  इस  उद्योग  के  कर्मचारियों के  हितों  की  रक्षा  के  लिए  ऐसेਂ  विधेयक

 का  होना  बहुंत  ही  श्रावक है
 ।

 मैं  समझता  g  कि  राज्य  परिवहन  पर  भी  यह  विधेयक  लागू  होगा
 |

 मैँ  समझता  हूं  कि  इस  उद्योग  के  कर्मचारियों  पर  न्यूनतम  मजूरी  भ्र धि नियम  लागू  होता  है

 इस  विधेयक  द्वारा  लाखों  कर्मचारियों  को  संरक्षण  दिया  जा  रहा  यह  की  बात  है  ।

 aren  है  कि  संयुक्त  समिति  में  विधेयक  में  श्र  भी  सुधार  हो  जायेगा  ।

 राशा  है  संयुक्त  समिति  इस  पर  निष्पक्ष  भाव  से  विचार  करेगी  |

 सरदार  सि०  सहगल
 a. (HATE) i

 :  सभापति  मोटर  ट्रांस्पोर्ट के  बारे  में  जो  बिल

 माननीय  मंत्री  महोदय  लाये  मैं  उस  का  स्वागत  करता हूं  ।  लेकिन  इस  के  साथ  ही  मेँ  यह  कहना

 चाहता  हुं  कि  इस  बिल  को  देखने  से  यह  मालूम  होता  है
 कि

 वायेवल  यूनिट्स  को  तो  इस  से  ज़रूर
 फ़ायदा  लेकिन  को-ग्रापरेटिव  बेसिस  पर  करने  वाली  यू  नियाज़  की  दिवकतों  को  दूर  करने

 के  बारे  में  इस  बिल  में  कोई  जिक्र  नहीं  है  ।  हमें  कोई  ऐसी  व्यवस्था  करनी  चाहिए  कि  इन  यूनियन

 को  रजिस्ट्रेशन
 फे

 बारे  में  जो  दिक्कतें  भराती  वे  दूर  हो  सकें  ।  मैं  झाप  के  सामने  मध्य  प्रदेश  का
 ज़िक्र  करने

 के  लिए  तैयार हूं  कि  कोआपरेटिव बेसिस  पर  गाड़ियां  चलाने  के  लिए जो  दरख्वास्त

 दी  जाती
 उन  के  बारे

 में  कितनी  दिक्कतें  हैं  ।  उन  बेचारों को  कई  महीनों  तक  दौड़ना पड़ता  है

 शर  उतन
 के

 रजिस्ट्रेशन नहीं  हो  पाते  हैं
 ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  इस  बिल  के  जरिये  या  प्रान्तीय  सरकारों

 को  लिख  कर  इन  यूनियन  को  ज्यादा  प्रोत्साहन  दिया  जाना  चाहिए  |

 जहां
 तक

 इस  बिल  की  क्लासिक  का ताल्लुक  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  चैप्टर
 ४

 काणा
 जो  किः  वेलफेयर  एंड  हैल्थ  के  बारे  में

 यह  व्यवस्था

 की  गई
 है

 कि
 जब

 तक
 काम

 वाला

 प्रोग्रेस  में
 088  (5.1)
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 [aeare  श्र०  सि०

 आदमी  सर्टिफ़िकेट नहीं  ले  लेता
 तब  तक

 उस  को
 काम

 में  नहीं  लिया  जायगा  ।  यह  बहुत

 बात  लेकिन  गवर्नमेंट की  तरफ़  से  जो  डाक्टर  उस  का  यह  कत्तव्य  हो  जाता  है  कि  वह  किसी

 बनफ्लूएन्स  में  न  जाये  और  ठीक  तरह  के  सर्टिफ़िकेट  उन  लोगों  को  दे
 ।

 चैप्टर  ५  में  आवज  एंड  लिमिटेशन्ज़  are  एम्पलायमेंट के  बारे  में  लिखा है  :--

 एक  दिन  में  १२  घण्टे से  अधिक  नहीं  होगी  ate  चार  सप्ताहों में  २५२  घंटे से

 अधिक  नहीं  होंगी  मै

 यह  ठीक  लेकिन  इस  के  सथ  ही  साथ  जो  आदमी  काम  करने  जाता  उस  को  यह  देख  लेना  चाहिए

 कि  जिस  गाड़ी  को  ले  कर  वह  जा  रहा  वह  ठीक  हालत  में  है  या  नहीं  ।  यह  भी  उस  का  कर्तव्य

 हो  जाता  यदि  उस  को  इस  विषय  में  सर्टिफिकेट  नहीं  मिलता  है  किः  गाड़ी  ठीक  हालत  में

 तो  उस  को  कभी  भी  se  गाड़ी  को  सड़क  पर  चलाने  के  लिए  नहीं  देना  चाहिए  ।  होता  क्या  है  कि

 मालिक  लोग  उस  को  कह  देते  हैं  कि  गाड़ी  ले  कर  जानो  श्र  वह  गाड़ी  ले  कर  चला  जाता

 लेकिन  इस  पर  ध्यान  नहीं  दिया  जाता है
 कि  वह  गाड़ी  ठीक

 तरह  से  चल  सकेगी  या  नहीं  ।  मालिकों

 को  तो  faa  पैसा  कमाने  की  गजे  होती  है  प्रौढ़  उस  गज़  से  वह  इस  तरह  का  काम  करते  हैं  ।  हम  को

 विचार  करना  चाहिए  कि  इस  चीज़  को  किस  तरह  से  रोका  जा  सकता  है  |

 हमारे  यहां  मोटर-गाड़ियों  खासकर  सामान  ढोने  वाली  गाड़ियों  का  बहुत  ज्यादा  नुक्सान

 होता  उस  का  fas  एक  कारण  है  ar  वह  थह  कि  ड्राइवर कोई  थोड़ी  चीज़ ले  लेते  हैं  दौर उस

 के  नशे  में  वे  गाड़ी  ले  जाते  हैं  ।  इस  बारे  में  डाक्टर  का  सर्टिफ़िकेट  होना  चाहिए  ak  इस  तरह

 के  लोगों  को  कभी  भी  गाड़ी  ले  जाने  की  इजाज़त  नहीं दी  जानी  क्योंकि  उन के  कारण

 पैसेंजर  और  माल  ढोने  वाली  गाड़ियों  को  बहुत  नुक्सान  होता  वे  जा  कर  कहां  गिरते  इस

 बारे  में  मैं  क्या  श  करूं  ।  इसलिए  यह  जरूरी  है  कि  इन  सब  बातों  की  हम  व्यवस्था  करें  ।

 wer  काम  करने  वाले  लोग  व्यवस्थित  रूप  सेਂ  काम  तो  यह  नुक्सान  नहीं  हो  सकता  है  |

 गाड़ियों  में  मीटर
 न

 होने  के  कारण  ड्राइवर  जितनी  तेज़ी  से  गाड़ी  ले  जाते  हैं  ।  इसलिए

 सन  में  ठीक  ate  पक्का  मीटर  होना  जिस  से  वें  गाड़ी  की  रफ़्तार  ज्यादा  न  बढ़ा  सकें  ।

 जहां  तक  चेप्टर
 ७

 में  वे  चीज़  एण्ड  लीव  का  सवाल  मैं  कहूंगा  कि  कानून  के  ज़रिये

 शर  test  वग़ैरह  की  तन्ख्वाह  के  बारे  में  हर  जगह  के  लिए  कायदे  बनाये  जाने  चाहिएं

 omit  थोड़े रोज़
 का  वाकया है  कि  करीब  करीब  महीने  पर

 तक
 की  हड़ताल  खास-कर मेरे  जिले  में

 चली  श्र  बड़ी  मुश्किल  afer फे  इन्टरवीन  करने  वायेवल  यूनिट  के  लोग  झरा  कर

 कॉम्प्रोमाइज कर  सके  |  हम  उन  की  हालत  को  देखते  हम  बात  करते  लेकिन  कोई  हमारी

 बात  सुनने  वाला  नहीं  था  ।  यहां  के  कमिश्नर  महोदय  को  हम  ने  सारी  बातें  तो

 उन्होंने  ग्लानि  राय  उन  लोगों  के  बारे  में  दो  कौर  कहा  कि  यह  मेरी  राय  है  मेरी  राय  के

 मुताबिक  श्राप  को  इस  मामले  को  तथ  करना  चाहिए  ।  यदि  अफ़सर  अच्छा  तो  मामला  ज़रूर
 तय  हो  जाता

 लेकिन  नगर  अफ़सर  वाले  यूनिट्स  का  साथ  तो  वह  कभी  भी  फ़ैसला  नहीं

 होने  देगा  ate  ग़रीब  शभ्रादमियों  को  देखने  वाला  कोई  नहीं  होगा  ।

 अन्त  में  यह  कह  कर  मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करता  हुं  किਂ  कोआपरेटिव  उस्तादों  की  हम  को

 मदद  करनी  चाहिए  ale  उन  को  प्रोत्साहन  देना  चाहिए  ।
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 क०
 ड०  परमार  त

 :  में  इस  विधेयक

 बल  स्वागत  करता  हूं  ।  इसकी  श्रावश्यकाता  कफी  समय  से  महसूस  की  जा  रही  थी
 ।  मेने  देखा  है

 कि  परिवहन  कर्मचारियों का  शोषण  किया जाता  है  उन्हें  १३  भ्र ौर  १५
 घण्टे  प्रति  दिन  काम

 करना

 पड़ता है  ।  इसी  कारण  दुर्घटनायें  भी  होती हैं  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  उनके  लिये  ३०  रुपया  का  न्यूनतम  वेतन  कम  होगा
 |  इससे  उन्हें  संतोष

 नहीं हो  सकेगा  ।

 इस  विधेयक  के  लिए  मैं  मंत्री  महोदय  को  धन्यवाद  देता  हूं
 ।

 संयुक्त  समिति  में  में  इन  सब

 बातों  को  स्पष्ट  करूंगा  |

 श्री  सिहासन  सिंह  सभापति  ज़ो  बिल  इस  समय  सदन  के  सामने

 है  उसका  चारों  तरफ  से  afar  कौर  स्वागत  gar  है
 ।

 देश  में  मोटरों  से  दिन  प्रति  दिन  बढ़

 रही  यात्रियों  की  संख्या  को  देखते  हुए  इस  बिल की  बहुत  आवश्यकता
 थी  कौर  इसको  जाना  ही

 चाहिये  था  कौर  इसको  सदन  को  स्वीकार  भी  करना  चाहिये  था
 |

 इस  बिल  में  काम  के  बारे  वर  टाइम  के  बारे  में  जो  व्यवस्थाओं  की  गई  हैं  तथा  ज़ो

 सहूलियत दी  गई  वे  स्वागत  योग्य  हैं  ।  लेकिन  एक  प्रशन  के  उत्तर  में  हमारे  माननीय  मंत्री

 महोदय  ने  जो  कुछ  बताया  था  उसकी  चर्चा  मैं  यहां  पर  करना  चाहता  हूं
 ।

 उन्होंने  बताया
 था  कि

 जिन  पर  यह  लागू  है  उन  पर  लागू  रहेगा
 ।  लेकिन मुझे  कुछ  थोड़ा  सा  सन्देह  हो  गया  है  इस  बिल  की

 ४०
 को  देखने  से  ।  इस  की  सब-क्लॉज  २  में  कुछ  एग्जेम्पशंस  दी  गई  हैं

 ।
 इसमें

 कहा  गया  है  कि  मगर  कोई  स्टेट  गवर्नमेंट  चाहे  तो  किसी
 भी

 ट्रांसपोर्ट  कम्पनी  को  इसकी  प्रविधि  से

 बाहर  रंग  सकती  है  ।  इस  बिल  के  पास  हो  जाने  के  बाद  तथा  इसके  एक्ट  बन  जाने  के  बाद  जो

 भ्रधघिनियम  बनेंगे  उनमें  वह  एग्जेम्पशन दे  सकती  है  ।  इसमें  लिखि  हुमा  है  कि  उप-घारा  (2) * के

 उपबन्धों  के  अधीन  राज्य  सरकार  किन्हीं  नियोजकों  को  इस  अधिनियम  के  उपबन्धों  से  या  उनके

 श्रीहीन  बनाये  गये  किन्हीं  नियमों  से  मुक्त  कर  सकेगी
 |

 इसका  मतलब  यह  gat  कि  स्टेट  गवर्नमेंट  को  यह  अधिकार  है  कि  वह  किसी  को  एग्जेम्पशन

 दे  दे
 ।

 श्राप  जानते  ही  सभापति  कि  मोटली  स्टेट  ट्रांस्पोर्ट  स्टेट  गवर्नमेंट  के  अधिकार

 में  wa  इस  बिल  के  पास  हो  जाने  के  बाद  कोई  भी  स्टेट  गवर्नमेंट  यह  कह  सकती  है
 कि

 स्टेट  की  जो  बस  हैं  उन  में  जो  लोग  काम  करते  हैं  उन  पर  इसको  लागू  कर  सकना  इतना

 सम्भव  नहीं  है  जितना  कि  प्राइवेट  सैक्टर  में  सम्भव  इस  वास्ते  उस  पर  यह  लागू  नहीं  होगा

 यह  बात  नहीं  होनी  चाहिये
 ।

 यदि  इसको  लाग  करना  है  तो  सभी  पर  लागू  करना  चाहिये

 नगर  लागू  नहीं  करना  है  तो  किसी  पर  भी  लागू  नहीं  करना  चाहिये
 ।

 श्राप  जो  काम  के  घंटों  के

 बारे  में  सहूलियतें दे  रहे  छुट्टी  के  मामले  में  सहूलियतें  दे  रहे  श्रावक-टाइम  के  बारे  में  सहूलियतें

 दे  रहे  उन  से  किसी  को  भी  महरूम  नहीं  किया  जाना  चाहिये
 ।

 यह  बिल  प्रवर  समिति  के  पास

 जा  रहा  है  कौर  में  प्रवर  समिति  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  इस  पर  विचार  करे  श्र  देखे
 कि

 कोई

 एसा  लैकुना  तो  नहीं  बचा  रह  गया  है  जिसके  जरिये  से  किसी  एक  विशेष  समुदाय  को  इसके  लाभों

 से  वंचित  रखा  जा  सकता  है  ।  जो  लाभ  श्राप  देने  जा  रहे  हैं  वे  सभी  को  मिलने  चाहियें
 ।

 शुरू  में  ही  जब  मेंने  दफा
 ३

 को  देखा  तो  उसके  wee  भी  मुझे  कुछ  गोलमाल  सा  ही  दिखाई

 दिया है  ।
 इसमें

 कहा  गया  है  कि  जो  एम्पलायर  वह  रजिस्ट्रेशन के लिए के  लिए  एप्लाई  करेंगा
 ।

 सरकार  भी

 एम्प्लायर  है  कौर  वह  भी  रजिस्ट्रेशन  के  लिए  एप्लाई  कैसे  करेगी  इसका |

 Te  अग्रेजी  में
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 श्री  सिहासन

 कुछ  पता  नहीं  ।  जो  मौजूदा  कानून  है  उसके  मुझे  मालूम  नहीं  क्या  होता  है
 ।

 जो  बसें

 स्टेट  चलाती है  उनके  बारे  में  जो  रिजनल  crete  झाफिससं  उनकी  स्वीकृति लेती  है  या

 नहीं  लेती है

 श्री  ध्रुपद  लेती है  !

 थ्री  सिंहासन  fag:  लेती  है  तो  weal  बात  है  मगर  उनके  बारे  में  जो  परमिट  सिस्टम

 होता  वह  कुछ  थोड़ा  बहुत  तरह  का  होता  है
 ।

 जब  श्राप  एक  नियम  बना  रहे  हैं

 तो  वह  सभी  पर  एक  सा  ही  लागू  होना  चाहिये
 ।  इसमें  इस  तरह  से  भ्रमर  लिख  दिया  जाय  कि

 एम्पलायर  मांस  दी  स्टेट  meal  नाट  श्रोनली  दी  प्राइवट  किसने  तो  भ्रच्छा  रहेगा  ।  एम्पलायर

 की  परिभाषा  को  इस  तरह  से  बढ़ा  दिया  जाय  कि  स्टेट  भी  उसमें  श्री  जाय  कौर  किसी  तरह

 की  किसी  को  एग्जेम्पशान  न  मिले  तब  तो  इसका  सार्वभौमिक  रूप  हो  सकता  अन्यथा  इससे  लाभ

 नहीं  हो  सकता  है  ।  इसलिए  में  चाहता  हूं  कि  इस  पर  विचार  कर  पिया  जाये  ।

 आपने  इस  में  घंटों  के  बारे  में  कुछ  लिखा  है  कि  इतने  घंटे  उनसे  काम  लेना  चाहिये  ।  में

 हूं  कि  इसी  तरह  से  यह  भी  लिख  दिया  जायें  कि  इस  रफ्तार  से  तेज  रफ्तार  पर  वे  गाड़ी  को

 नहीं  चला  सकते  हैं  तो  अच्छा  होगा  |  अक्सर  देखा  गया  है  कि  रात  के  वे  बहुत  तेज़  चलते

 हैं  इससे  कई  एक्सीडेंट  हो  जाते  हैं  ।  हम  लोग  जब  कोल  माइंस  का  दौरा  कर  रहे  थे  उस

 हम  ने  कई  गाड़ियां  उलटी  हुई  देखी  ट्रिक्स  उलटे  हुए  पड़े  पाये  थे  ।  खास  तौर  पर  हाईवे जो  हैं

 जेसे  ग्रांड  ट्रंक  रोड  है  या  दूसरी  सड़के ंहैं  उन  पर  गाड़ियों  को  बहुत  तेज  ले  जाया  जाता है  इसके

 नतीजे  के  तौर  पर  टक्करें हो  जाती  हैं  शर  गाड़ियां उलट  जाती  हैं  ।  हमें  देखना  चाहिये  कि

 हर  गाड़ी में  रफ्तार  दिखाने वाला  मीटर  लगा  हो  और  यह  भी  देखना  चाहिये  कि  जो  रफ्तार

 मुकर्रर हो  उससे  तेज़  रफ्तार पर  वे  न  चलें  ।  कोई  भी  गाड़ी  ऐसी  नहीं  रहनी  चाहिये  जिसके

 इन्दर  रफ्तार  जो  अ्रधिक  से  अधिक  हो  सकती  वह  मुक़र्रर न  हो  ।  ऐसा  किया  गया  तो

 जो  इस  तरह  की  ऑक्सीडेंट्स  की  घटनायें  हो  जाती  वे  बहुत  कम  हो  जायेंगी |

 इसके  बारे  में  मैं  दो  तीन  चीजें  करना  चाहता  हूं
 ।

 देखा  गया  है  कि  अगर  कोई  गाड़ी  उलटी

 पड़ी  हुई  होती  है  तो  उसको  देखने  वाला  कोई  नहीं  होता  है  ।  यह  भी  हमें  बताया  गया  है  कि  रात

 के  वक्त  ट्रकों  इत्यादि  को  ड्राइवर  खूब  तेज  चलाते  हैं
 और  पी  कर  के  चलाते  हैं

 ।
 मैं  भ्रनुरोध  करना

 चाहता  हूं  कि  देखा  जाये  कोई  भी  ड्राइवर  पी  करके  गाड़ी  न  चलाये
 ।  ज्यादातर  एक्सीडेंट

 इसी  कारण  से  होते  हैं  कि  ड्रावर  थी  कर  गाड़ियां  हैं  ate  उनको  पता  नहीं  होता

 कि

 किबर स्पीड  पर  गाड़ी  जा  रही  है  .

 ato  mat  सिंह  :  ठंडी  हवा  लगती है  ।

 श्री  सिहासन सिह  यह  बात  भी  ठीक  है  ।  लेकिन  जब  वे  तेज़ी  से  चलाते  हैं  ती  उनको

 पता  भी  नहीं  रहता  है  कि  सामने  कौन  है  कौर  इस  तरह  से  एक्सीडेंट  हो  जाते  हैं  ।  इस  वास्ते  मैं

 कहना  चाहता  हूं  कि  कोई  ऐसा  भी  प्राचीन  इसमें  होना  चाहिये  कि  अगर  कोई  पी  करके  चलाये  तो

 उसको  पैनेलटी  दण्ड  मिलेगा  ।  देखा  गया  है  कि  जो  पी  कर  चलाते  हैं  वे  रात  के  समय

 ही  चलते  हैं
 ।

 हो  सकता  है  कि  उससे  उनको  दम  शीराज़ा  हो  लेकिन  इस  तरह  की  कोई  भी  दलील

 कोई  वज़न  नहीं  रखती  है  ।  श्राप  ने  इसमें  कहा  कि  एक  मेंਂ  वह  पांच  घंटे  लगातार  काम  नहीं
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 करेगा  उसके  बाद  कुछ  कौर  कर  चुकने  के  बाद  या  झाराम  कर  चुकने  के  बाद  उससे  आठ

 घंट ेसे  अधिक  काम  नहीं  लिया  जा  सकता  है  ।  लेकिन  इस  के  साथ  ही  साथ  इस  में  प्राकार  इस

 arr  को  भी  रखना  चाहिये  कि  वह  पी  कर  न  चलायें  ।

 इन  दादों  के  साथ  मैं  इस  बिल  का  सेन  करता  हूं  प्रौढ़  प्रवर  समिति  से  प्रार्थना  करता  हूं

 कि  वह  इस  सदन  को  इस  बिल  को  इस  रूप  में  वापिस  भेजे  जिस  से  बस  रखने  वालों  चढ़ने

 बालों  मुसाफिरों  बसों  में  काम  करने  वालों  का  हित  सब  को  सहूलियतें  सब  को

 पहुंचे  शर  जो  मुसाफिर  उनमें  सफर  करता  है  उसको  इसकी  तसल्ली  हो  कि  वहू  सलामत

 अपने  डेस्टीनेशन  पर  पहुंच  जायेगा  प्रौढ़  किसी  के  नशे  के  कारण  उसका  जीवन  खतरे  में  नहीं

 पड़गा  |

 श्री  पण  ato  बारुपाल  :  सभापति  महोदय

 जो  विधेयक  इस  समय  विचाराधीन  यह  बहुत  ही  wear  विधेयक  है  at  इसका  स्वागत  किया

 जाना  चाहिये  ।  इस  सम्बन्ध  में  में  एक  दो  सुझाव  देना  चाहता  हूं
 ।

 में  समझता  हूं  कि  ये  जो  मोटर

 गाड़ियां  हैं  ये  राष्ट्र  की  सम्पत्ति  हैं
 ।

 मुझ  से  पु  बोलने  वाले  माननीय  सदस्यों  ने  बहुत  से  सुझाव

 दिये  हैं  शर  मैं  चाहता  हूं  कि  उन  पर  विचार  हो  लेकिन  मेरा  जो  सुझाव  है  वह  दूसरा  ही  है  ।

 में अ्रापके  द्वारा  या  केन्द्रीय  सरकार  के  द्वारा  राज्य  सरकारों  से  यह  प्रार्थना  करना  चाहता  हूं  कि

 चूंकि  राज  बस  की  या  ट्रक  की  कीमत  कम  से  कम  ४०
 हज़ार  या  ५०  हज़ार  ६०  हज़ार

 है  तो  ऐसा  कोई  भी  काम  नहीं  होने  दिया  जाना  चाहिये  जिससे  वह  जल्दी  ही  खराब  हो  जाये

 उसको  जल्दी  ही  क्षति  पहुंचे  ।  इतनी  भारी  कीमत  लगा  करके  जिस  रूट  पर  वे  बस  को  चलाते  हैं

 गवर्नमेंट  के  टेक्स  भरते  हैं  तो  यह  तो  देखा  जाना  चाहिये  कि  सड़क  ठीक  ठीक  हो  ।  यह  बात

 है  कि  उनको  बस  लाइसेंस  या  रूट  परमिट  लेने  में  कितनी  दिक्कत  कौर  इसमें  उनको  कितना

 खर्चा  करना  पड़ता  है  ।  इस  बात  को  लेने  वाला  कौर  देने  वाला  ही  जानता  है  कि  कैसी  रिश्वतखोरी

 चलती है  ।  रूट  पर  जो  बस  चलती  है  उस  देखा  जाता  है  कि  जो  सड़क  होती  है  वह  इतनों

 खराब  होती  है  कि  एक  ही  साल  के  अन्दर  वह  ५०  हज़ार  की  बस  बैठ  जाती  है  सनौर  किसी  काम  की

 नहीं  रहती
 ।

 जब  सरकार  इतने  उनसे  टैक्स  लेती  है
 तो

 मेरी  समझ  में  नहीं  भ्राता  है  कि  जिस  सड़क

 पर  गाड़ियां चलती  उस  सड़क  को  प्रगति  हालत  में  क्यों  नहीं  रखा  जाता  है
 ।

 वह  सड़क तो  बहुत

 भ्रमणी होनी  चाहिये  ।  पहले  तो  रोड  पर  पैसा  खर्चें  नहीं  किया  जाता  है  कौर  नगर  किसी  तरह  से

 खर्चें  किया  भी  जाता  है  कौर  वह  बननी  शुरू  हो  जाती  है  तो  देखा  गया  है  कि  एक  तरफ  तो

 वह  बनती  जाती  है  दूसरी  तरफ  टूटती  जाती  है  ।  गो  इसका  विचाराधीन विषय  से  सीधा  सम्बन्ध

 नहीं  है  लेकिन  फिर  भी  में  समझता  हूं  कि  जब  मोटर  मालिक  रोता  है  कि  उसके  टैक्स  yer  कर

 क  oe देने  के  बाद  भी  रोड  बनती  नहीं  है

 महोदय  :  इस  विधेयक  का  सड़कों  की  हालत  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 श्री प०  ला०  बारुपाल  :
 मैं  भी  समझता  हूं  कि  यह  विषयान्तर  बात  है  लेकिन  मैं  कहना

 चाहता  हूं  कि  इस  पर  विचार  होना  चाहिये  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  जैसा  हमारे  माननीय  सदस्य  श्री  सिंहासन  सिंह  जी  ने  कहा  कि  जब

 ड्राइवर  लोग  गाड़ी  चलाते  हैँ  तो  चूंकि  वे  होश  में  नहीं  होते  हैं  इस  वास्ते  बहुत  से  एक्सीडेंट  हो  जाते

 हैं  घौर  इसकी  जांच  होनी  चाहिये

 ।

 जब  ड्राइवर  पी  कर  चलाते  हैं  तो  मस्ती  में  वे  चलाते  हैं

 मूल  अंग्रेजी  में
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 प्०  ला०

 ec  उनको पता  नहीं  रहता  है  कि  कितनी  रफ्तार  से  गाड़ी  जा  रही  है  किधर  जा  रही  है  शौर

 किधर  नहीं  जा  रही  है  कौर  इसका  नतीजा  यह  होता  है  कि  एक्सीडेंट  हो  जाते  हैं
 ।

 इसके  बारे  में

 गवर्नमेंट  को  उचित  कदम  उठाने  चाहियें  wk  देखना  चाहिये  कि  वे  ऐसा  न  कर  सकें  |

 जब  लाइसेंस  दिये  जाते  हैं  तो  देखा  गया  है  कि  जिस  के  पास  दस  लाइसेंस  हैं  उसको

 day  दे  दिये  जाते  fate  जिस  के  पास  एक  भी  नहीं  है  उसकी  कोई  परवा  नहीं  की  जाती  है
 ।

 उसने  कसूर  किया  है  कि  उसको  एक  भी  लाइसेंस  नहीं  दिया  जाता  है  ।  एक  को  २०  या  २५

 लाइसेंस दे  देना  ait  दूसरे  को  एक  भी  नहीं  देना  उचित  नहीं  है  ।  जिन  के  पास  कोई  धंघा  नहीं

 है  झगर  वे  कोप्नोप्रेटिव  सोसाइटी  बना  कर  लाइसेंस  मांगते  हैं  तो  उनको  पहले  लाइसेंस  दिये  जाने

 चाहिए ।  इस  वास्ते  में  कहना  चाहता  हूं  कि  कोझोप्रेटिव  सोसाइटीज  का  विशेषकर  ध्यान

 रखा  जाये  ।

 एक  यह  भी  बात  है  कि  जो  dad  होते  जो  इंस्पेक्टर  होते  हैं  वे  भी  इनको  बहुत  कुछ

 कोरप्दान  की  कौर  ले  जाते  हैं  उन  पर  भी  नज़र  रखी  जानी  चाहिये  ।  जब  ये  बसों  वाले  कोई

 करते  हैं  तो  ये  लोग  खा  पी  कर  उनको  माफ  कर  देते  हैं  ।  सवारियां  ज्यादा  बिठा  लेते  भेड़ों

 की  तरह  उनको  बसों  में  भर  लेते  हैं  कौर  जब  चैकर  भ्राता  है  तो  उसको  ये  कुछ  दे  देते  हैं  कौर  वह

 इनको छोड़  देता  है  ।  ऐसा  नहीं  होना  चाहिये  ।  यह  भी  देखा  गया  है  कि  जो  टिकट  दिये  जाते  हैं

 उन  पर  सही  नम्बर  नही  होते  उसके  भी  गोलमाल  चलता  इसको भी  रोका

 जाना  चाहिये  ।

 oer  में  में  इतना  ही  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  रोड्स  हैं  उनको  सही  हालत  में  रखा  जाना

 चाहिये  ताकि  बसें  जल्दी  खराब  न  हो  जाया  करें  ।

 श्री  ug  लाल  व्यास  :
 सभापति  इस  बिल  का  में  भी  समर्थन  करता  हूं  ।

 एक  बात  जो  इस  में  नहीं  की  में  उस  की  माननीय  मंत्री  महोदय  का  ज्वायंट  कमेटी

 का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हुं  ।  मोटर  ट्रांस्पोर्ट  थ  के  लिये  जितनी  wey  बातें  इस  में  रखी

 गई  हैं  उन  में  एक  कौर  बात  की  व्यवस्था  कर  दी  जाय  तो  ज्यादा  प्रति  होगा  ।  अ्रपनी  सारी

 जिन्दगी  मोटर  ट्रांस्पोर्ट  में  काम  करने  के  बाद  बुढ़ापे  में  जब  कोई  आदमी  रिटायर  हो  तो  उसके

 लिये  भी  प्राविडेंट  फंड  की  व्यवस्था  होनी  चाहिये  जैसे  कि  श्रंडरटेकिग्स  में  है  ।  इस  विधेयक  में

 इस  की  व्यवस्था  नहीं  की  गई  ।

 श्री  आबिद  चली
 :

 इसमें  नहीं लेकिन  व्यवस्था है

 श्री  राधे  लाल  ब्यास
 :

 उसका  जिक्र  इस  में  भी  श्राना  चाहिये  |

 शी
 भ्राबिद  att

 :
 जरूरत  नहीं  है  ।  प्राविडेंट  फंड  ऐक्ट  के  लिहाज  से  वह  ले  सकता  है  ।

 श्री  राधे  लाल  व्यास
 :

 लेकिन  उस  पर  अरब  तक  कमल  नहीं  हो  रहा  है  ।

 श्री  आबिद  हो  रहा है  ।

 श्री  राधे  लाल  व्यास  :  नौकरों  के  लि  थे
 war  ८ ५,

 मैंने  देखा  है  कि  कहीं  भी  प्राविडेंट  फण्ड  नहीं  कोई  भी

 उनको  देने  वाला  नहीं
 ।  अगर  प्राविडेंट फण्ड  एक्ट  लागू  हो  गया  है  तो  यह  देखना  चाहिये  कि  जब

 मोटर  ट्रांसपोर्ट  में  सर्विस  करने  वाले  आदमियों  के  लियें  जो  व्यवस्था  है  उस  पर  झगर
 अमल  नहीं  होता

 हैं  तो  शासन  ध्यान  रेट्रो  जो  भी  नहीं  कर  रहा  हू  उसके  खिलाफ  कार्रवाई  की  जाय  |
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 दूसरी बात  जो  मझे  निवेदन  करनी  थी  वह  यह  है  कि  इसमें  झपने  हर  एक  आदमी  को  श्रधिक्रार

 तों  दे  दिया  है
 कि

 जिसके  यहां  चाहे  एप्लिशन  दे  सकता  लेकिन  होता  क्या  है
 ?

 में

 प्रापक  यहां  की  बात  एप्लिकेशन  देने  के  लिये  aga  बड़े  क्षेत्र में

 केवल  एक  दहर  रहता  है  ।  जैसे  हमारे  यहां  इन्दौर  को  ले  लीजिये
 |

 नगर  किसी को  दरख्वास्त

 देनी  हो  तो  डेढ़  सौ  मील  चल  कर  वहां  उसके  बाद  जब  लाइसेंस  मंजूर  हो

 नायता  उसको  लेने  के  art  लाइसेंस  की  फीस  भी  जमा  करानी  हो

 तो  भी  इन्दौर जाय  ।  वहं  शाजापुर या  उज्जैन  में  जमा  नहीं  करा  सकता
 |

 इसके  लिये  जो

 रूल्स  बनाये  जायेंगे  उनमें  ऐसी  व्यवस्था  की  जानी  चाहिये  जिससे  कि  लोगों  को  तकलीफ न  हो  जो  भी

 रुपया  जमा  कराना  हो  वह  आसानी  से  किसी  भी  खजाने  में  जमा  हों  जाय  कलेक्टर  की  मौत

 दरख्वास्त चली  जाया  करे  ।  इस  की  तरफ  भी  ध्यान  दिया  जाना  चाहियें  ।  हर  एक  केन्द्र  पर  लोगों  को

 शिकायत  हूँ
 कि

 सा  बहुत  ad  होता  है  ।  न  fas
 खां  ही  बहुत  होता  है  बल्कि  दिक्कत

 भी
 बहुत  होती

 है  प्रौढ़  उसके  बाद  भी  यह  are  नहीं  की  जा  सकती  कि  एक  या  दो  दिन  में  काम  हो  जायेगा  ।
 इस

 सम्बन्ध  में  रूल  बनाया  जाना  चाहिये
 कि

 वह  अथारिटी  के  पास  तो  जायें  लेकिन  उसके  साथ  दरख्वास्त

 पैसा  जमा  कराने  प्रौढ़  लाइसेंस  को  प्राप्त  करने  की  सहूलियतें  मिलें
 ।  जहां  का

 भी  रहने  वाला

 कोई  प्राप्ति  हो  वहां  की  जो  सरकारी  चैनेल  हो  मौत  दरख्वास्त  पहुंचा  सके  प्रौढ़  लाइसेंस

 प्राप्त कर  सके  ।

 ज्ञानी सि०  मुसाफिर  :  सभापति  मैं  झ्रापका  ज्यादा वक्त  नहीं  लेना

 चाहता  |  मुझे  बड़ी  वशी  ह  कि  यह  ऐक्ट  पार्लियामेंट  में  विकास  के  सम्बन्ध  में  पास  हो  रहा हैं
 ।  इसकी

 बड़ी  जरूरत  थी  में  इस  का  हर  लिहाज  से  सेन  करता  हुं  ।

 में  इसके  सम्बन्ध  में  सिफ॑  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  कि  जिस  कम्पनी में  १०  विकास  हैं  उनको

 तो  सेंट्रल  गवर्नमेंट  मैनेज  करेगी  शौर  जिनमें  पांच  हैं  उन  को  स्टेट  wade  मनोज  करेगी ।

 लेकिन  ऐसा भी  हे
 कि  बहुत  कम्पनियों में  एक

 या  आदमियों
 से

 ज्यादा  नहीं

 रहते  |  बेहतर यह  होगा  कि  जिन  में  दो  तीन  आदमी ही  हों  उनको  ही

 waar  दी  जाय  ताकि  वह  wat  तरह  से  काम  चला  सकें ।  हम  यह

 भी  देखते  ह ंकि  ant की  सहूलियत  के  लिये  कानून  पास  किया  जा  रहा  सब  बातें  की

 जा रही हूं  ।  हर  एक  बात  का  ख्याल  किया  जा  रहा  उनकी  टाइम वर्ग  सब  पर  ध्यान  दिया

 जा  रहा हूं  तब  जो  ट्रिक्स  या  स्कूटर  वगैरह  की  परमिशन  दी  जाय  वह  अगर  वर कं सं  को  दी  जाय  तो

 ज्यादा  कच्छ  |  उनकी  भ्रमणी  तरह  से  जांच  कर  ली  जाय  कि  वह  अच्छी  तरह  से  चलाना  जानते  हैं

 था  और  उनके  पास  लाइसेंस  तो  उनका  खयाल  रक्खा  जाय  ।  बजाय  इसके कि  वह  किसी

 भ्र  का  काम  करें  खद  काम  करें  |  उन  लोगों  को  परमिशन  दी  जाय  तो  इससे जो  दूसरे

 ट्रांसपोर्ट  कसें  जो  कि  इस  काम  में  दिलचस्पी  रखते  वह  प्रश्न  काम  सनौर  अच्छा कर  सकते हैं

 भोर  उसके  जरिये  ट्रांसपोर्ट  को  कौर  अच्छा  बना  सकते  हैं  |

 मुझे  इसके  मुताल्लिक सिर्फ  यही  बात  कहनी  थी  ate  मैं  इसਂ  बिल  का  समर्थन  करता  हूं
 ।

 1 श्री  आबिद  चली
 :  में

 माननीय  सदस्यों  का  बड़ा  आभारी  हुं  जिन्होंने इस  विवाद  में  भाग  लेकर

 लाभदायक  सुझाव  हे  ।  यह  भी
 बड़ी  प्रसन्नता

 की
 बात  है

 कि इस  विधेयक का  सभा के

 लगभग  सभी  पक्षों ने  किया  हं
 ।  विरोधी  पक्ष  ने  जो  थोड़ी  बहुत  आलोचना  की  हूं  वह  शायद

 बारीक  प्रकार
 की  ही  है

 ।
 वाद  विवाद  के  दौरान  बाद  में  बोलने  वाले  कुछ  माननीय  सदस्य

 यदि  विधायक

 के  उपबन्धों  को  ate  ध्यान  से  देखने  का  प्रयत्न  करते  तो  सम्भवत या  वह  हम  कुछ  लाभदायक सुझाव  दे

 सकते थे  ।  ee nn  तबा

 मूल  अंग्रेजी में
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 आ्राबिद

 वह  यह  समझते  थे  कि  हम  लाइसेंसिंग  यात्रियों  की  संख्या  शादी  के  बारे  में

 मोटर  परिवहन  afar  में  संशोधन  करना  चाहते  हैं  |  किन्तु  यह  विधेयक  मोटर  परिवहन  उद्योग  में

 काम  करन  वालें  मचा  रियों  की  सेवा  की  दशा  के  सम्बन्ध  में  मोटर  गाड़ी  शादी  की  लाइसेंसिंग

 प्रक्रिया  अथवा  उससे  सम्बन्धित  मामलों  के  बारे  में  नहीं  है  ।

 राजस्थान के  माननीय  सदस्य  तथा  wa  खान  देश  के  श्री  भरूचा  ने  न्यूनतम  मजरी के  बारे

 में  प्रशन  पूछे
 a

 बताना  चाहता  हूं  कि  इस  उद्योग में  लगे  हुए  तमंचा  रियों  पर  न्यूनतम  मजूरी  अधिनियम

 लाग ूह  ।  माननीय  सदस्यਂ  जानते  हं  कि  समय  समय  पर  इस  मजूरी  में  संशोधन  किया  जाता  है  |

 में  मानता  हूं  कि  इसमें  पर्याप्त  विलम्ब  हुमा  है  परन्तु
 साथ

 ही  यह
 भी

 ध्यान  रखना  चाहिये
 कि

 देश  में  यह  इस  प्रकार  का  पहला  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  है  इसी  कारण  इस  पर  कई
 जेसे  त्रि-दलीयਂ  विशेष  प्रविधिक  समिति  अदि द्वारा  विचार  किया  जाना  जरूरी  था  ।

 यदि  माननीय सदस्य  इस  तथ्य  पर
 १
 व्यान

 देंगे  तो  निश्चित  रूप
 से

 यही  कहेंगे  कि  कोई
 विलम्ब

 नहीं  हुआ
 ट्

 में  यह  भी  चाहता  हुं  कि  इस  विधेयक  को  दोनों  सभा  जल्दी  से  जल्दी  पारित  कर  दें  इसे

 अ्रधिनियम  बना  दिया  जाये  |  परन्तु  यह  श्रावश्यंक  नहीं  कि  प्रस्ताव  में  दी  गई  तिथि में  कोई  परिवर्तन

 किया  जाये  ।  यदि  माननीय  सदस्य  भी  इसको  शी  कर  अधि  नियम  बनाने  के  लिये  उत्सुक  हों  तो  वह  संयुक्त

 समिति में  इस  पर  शीघ्रता  से  विचार  कर  संकते  हूं  और इस  सत्र में  ही  अरपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  सकते

 ह  यह  उनकी  इच्छा  पर  हूं  ।  यदि  चाल  संघ  में  ही  यह  विधेयक  दोनों  सितारों  में  पारित  हो  जाये

 तो  हमें  बड़ी  प्रसन्नता  होगी  |

 एक  शिकायत  यह  की  गई  हे  कि  इसकी  जम्म  तथा  काश्मीर  राज्य  में  लाग  करने  का  कोई  उपबन्ध

 नहीं  किया  गया है  ।  में  माननीय  सदस्य  को  बताना  चाहता  हूं  कि  यह  विधेयक  संविधान  की  समवर्ती

 सुची  का  विषय  हू  att  संविधान  के  अनसार  समवर्ती  सुची  की  मद  से  सम्बन्धित  कोई  विधान  जम्मू

 तथा  काश्मीर  राज्य  पर  लागू  नहीं  किया  जा  सकता  |  ऐसी  कोई  बात  नहीं  है  कि  हम  जान  बूझ  कर  जम्मू

 तथा  काश्मीर  राज्य  पर  इसको  लागू  न  करना  चाहते  हों  |

 पंजाब के  माननीय  मित्र ने  कहा  कि  दस  कोंचा  रियों  वाली  संस्थानों  पर  केन्द्र  का  तथा  पांच

 कर्मचा  रियों  वाली  संस्थाओं  पर  राज्यों  का  नियन्त्रण  होगा  ।  में  बताना  चाहता  हूं  कि  जब  इस  विधेयक

 को  afafaaa  बना  दिया  जायेगा  उस  समय  इन  सभी  संस्थानों  पर  राज्य  सरकारों  का  ही  नियन्त्रण

 रहेगा  |  सभी  राज्यों  को  यह  प्राधिकार  दिया  गया है  कि  वह  चाहें  तो  इसको  पांच  कर्मचारियों  वाली

 संस्था  तक  पर  लागू  कर  सकते  |

 एक  बात  यह  कही  गई  हू  कि  जिस  व्यक्ति  के  पास  एक  मोटर  हो  तब  क्या  होगा  |  यदि  कमंचारी

 पांच से  कम  हों  तो  वे  इस  अधिनियम  के  प्रतिशत  नहीं  न  |  ।  जिन  मालिकों  के  यहां  पांच  कम

 कर्मचारी उनके  बारे  में  कोई  कठिनाई नहीं  है  ।

 एक  प्रदान  यंह  उठाया  गया
 कि

 राज्य  सरकार  छूट  के  खण्ड  का  लाभ
 उठा

 स्वयं  छूट  ले  सकती

 है  ।  मैँ  हूं  कि  हमें  ऐसा  नहीं  सोचना  चाहिये  ।
 परन्तु  यदि  कोई  सरकार  इन  खण्डों  से  छुट  चाहेगी

 तो  वह  ऐसा  अपनी  विधान  सभा  में  इस  अधिनियम  का  संशोधन  करके  छट  ले  सकती  हू  ।  इसलिये

 इस  खण्ड  को  निकाल  देने  से  भी  जो  डर  ह  वह  दूर  नवदीं  हो  लेकिन इस  प्रकार  से  सोचने को

 जरूरत  नद्दी  हू  ।
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 हमारा  विचार  है  कि  कंडक्टरों  को  भी  शामिल  कर  लिया  जाये  ।  परन्तु  यदि  हमें  बताया  गया

 कि  कहीं  पर  कोई  कमी  है
 और  कंडक्टरों

 को
 इसमें  शामिल  नहीं  किया  गया  है  तो  हम  निश्चित  रूप  सेः

 ऐसा  संशोधन  देंगे  जिससे  कंडक्टर  शामिल  हो  जायें  ।  गैराजों  तथा  wea  स्थानों  के

 कामना  रिणों  पर  कारखाना  भ्रश्रिनियम  पहले  ही  लागू  है  ।

 पंजाब  तथा  राजस्थान  के  माननीय  सदस्यों  ने  भविष्य  fafa  wi  उल्लेख  किया  ।  परिवहन

 उद्योग  में  लगे  हुए  कर्मचारियों  पर  भविष्य  निधि  अधिनियम  लागू  कर  दिया  गया  हैं  प्र  मालिकों

 तथा  कर्मचारियों  से  wa  भी  भविष्य  निधि में  अंशदान  लिया  जा  रहा है  ।  यदि  माननीय  सदस्यों  को

 इसके  बारे में  कुछ  प्रता हो  कि  कहीं  पर  परिवहन  उद्योग
 के  कमेंचारियों  से  भविष्य  निधि  के  लिये

 दान  नहीं  लिया  जा  रहा  है  तो  वे  हमें  हम  निश्चित रूप  से  काय  वाही
 करेंगे  ।.

 भाषणों  के  दौरान में  न्यूनतम  मजूरी  का  भी  जिक्र  किया  गया  है  कौर  मैंने  माननीय  सदस्यों  के

 सुझावों  को  समझ  लिया  है  |  राज्य  परिवहन  उपक्रमों  के  संचार  इसके  त्न्तगंत  ग्रा  जाते  है  ।  मेरा

 निवेदन  हैं  कि  यदि  हमें  सं  कत  समिति  में  विचार  के  समय  इसके  सम्बन्ध  में  कोई  गड़बड़  या  कमी  नजर

 करायेगी तो  इसमें  संशोधन  कर  दिया  जायेगा
 ।

 इसमें  शंका
 की

 कोई  बात  नही ंहै
 ।

 राज्य  परिवहन

 उपक्रमों  के  कर्मचारी  इस  विधान  के  अन्तर्गत  अवश्य करा  जायेगें  ।

 काम  के  घण्टों  के  बारे  में  में  मेरा  व्यक्तिगत  विचार  यह  है  कि  भारत  में  काम  के  घण्टे  घटाये

 जाने  के  बजाये  बढ़ाये  जाने  चाहियें  ।  हमारे  देश  के  लिये  यह  समय  ऐसा  हैं  जब  हमें  प्रतीक  काम  करना

 चाहियें  ।  मोटर  परिवहन  उद्योग  में  आप  देखिये  कि  मोटरों  के  मूल्य  बढ़  गये  मरम्मत  तथा  चालनਂ

 लागत  बढ़ गई  हूं  मजूरी  भी  बढ़  गई  इस  हालत  में  यदि  काम  के  घंटे  कम  कर
 दिये  जायें  ता

 काम  करने  के  लिये  अधिक  कर्मचारियों  की  श्रावस्यकता  होगी  ate  ऐसा  करना  यात्रियों  के  हित  में

 नहीं हो  गा  ।

 किस स०  मो०  बनर्जी
 :  यह  सरकार  की  राय  है  नथा  झपकी  राय  हैं  ।

 साजिद  मेरी  व्यक्तिगत  राय  यह  है  कि  हमारे  देश  में  काम  के  घण्टे  बढ़ने  पियें  ।

 अनुचित  बातों  के  बारे  में  कुछ  कहा  गया  ।  बम्बई  में  जब  राज्य  परिवहन  निगम  ने  गैर-सरकारी  गाड़ियों

 को  लिया  था  उस  समय  निगम  ने  जो  मजूरी  निश्चित  की  थी  वह  मजूरी  गर  सरकारी  परिवहन  चालकों

 द्वारा  दी  जाने  वाली  मजूरी  से  कम  नही  थी  ।  कई  मामलों  में  तो  यह  तिगुनी  कर  दी  गई  थी  ।  यह  कहा

 गया  था  कि  जिन  राज्यों  में  इस  उद्योग  का  प्रशासन

 राज्यों

 के  हाथ में  हं  वहां  पर  राज्यों  ने  भ्रपनी

 शक्तियों  का  अनुचित  लाभ  उठाया  है  तौर  कर्मचारियों  को  उचित  वेतन  नहीं  दिय ेहें  ।  तथ्यों  के  तथा

 आंकड़ो ंकै श्राघार  पर  यह  आरोप  ठीक  नहीं  हं  ।

 माननीय  सदस्य  ने  पहाड़ों  पर  चलने  वाली  गाड़ियों  का  जिक्र  किया  मैदानों की  तुलना में

 पहाड़ों  पर  काम
 दुर्घटनायें  होती  हैं  ;  पहाड़ों  पर  गाड़ी  चलाने  वाले  ड्राइवर  बड़े  अनभवी भ्  तथा  होगया र

 होते
 हैं  ।

 में  मानता  हूं  कि  दुर्घटनायें  होती  ।  परन्तु  दूघटनायें  तो  सभी  स्थानों  पर  होती  हैं  ।  थों  ही

 घूमते  हुए
 भी

 आदमी  गिर  पड़ता
 तो  यह  भी  एक  दुर्घटना हुई  ।  दुर्घटनायें तभी  समाप्त  हो  सकती  हैं

 जब  गाड़ियां  चलना  ही  एक  दम  बन्द  हो  जायें  ।  मेरा  कहना  तो  यह  है  कि  पहाड़ों  में  दुआयें  बहुत

 कम  होती  हैं  ।

 मेरे  मित्र  श्री  नाशिर  भरूचा  ने  बम्बई  के  सम्बन्ध  में  बताया  |  यह  सच  है  कि  मेरा  उनका  सम्बन्ध

 बी०  ई०  एस०  टी
 ०

 से  बहुत  दिनों  तक  रहा  उनका  नियोजक  के  रूप  में  और  मेरा  कर्मचारी

 के

 रूप ——

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 झ्राबिद

 में  ।  उन्हें  तया  a  ara  को  दी  मंजिली  बसों  के  चलाये  जाने  का  श्रतुभव  हूं  ।  यह  बड़ा  कठिन  काम  होता

 है
 ।

 हमारे  बम्बई  के  ड्राइवर  बड़े  होशियार  हैं
 a

 इसीलिये  वहां  पर  बहुत  कम  दुर्घटनायें  होती  हैं
 ।

 उनकी  सेवा  का  रिका  बहुत  बरच्छा  है  ।  र  उनको  इसी  कारण  पैसे  का  भी  कुछ  लाभ  हो  जाता  है

 क्योंकि  wa  ऐसी  व्यवस्था  कर  दी  गई  है  कि  जिसके  रिकार्ड  में  लिखा  होगा  कि  उसने  कोई  दुर्घटना  नहीं

 की  हूँ  तो  उसको  इसके  लिये  बोनस  दिया  जायेगा  |  पहले  उन्हें  दुर्घटना  न  करने  पर  चार  या  पांच  तक  बेज

 दिये  जाते  श्रे
 ।

 एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  घाटों  पर  रात्रि  में  गाड़ी  चलाना  बन्द  कर  दिया  गया  है  ।  परन्तु

 मेरी  सूचना  कारतूस  बम्बई-पूना  सड़क  पर  से  यह  प्रतिबन्ध  हटा  दिया  गया  है  ।  तमंचा रियों  की

 कारी  समितियों  को  बड़ा  प्रोत्साहन  दिया  जा  रहा  हैं  जिससे  कर्मचारी  सहकारी  संगठन  बनायें
 ।

 fait wa  राज  सिह  ( Facrsrate )  :
 इस  सम्बन्ध में  सरकार कया  कर  रही  है

 श्री  आबिद  चली
 :

 हमने
 भी

 बहुत  कुछ  किया  माननीय  सदस्य  को  यह  जान  कर  प्रसन्नता

 होगी  कि  बम्बई  नगर  में  वर्दी  व्यक्ति  टैक्सी  रख  सकता  S  जो  स्वयं  ड्राइवर  हो  |

 ब्रज राज  सिह
 :

 श्राप  समस्त  भारत  के  लिये  मन्त्री  हैं  अथवा  केवल  बम्बई  के
 लिये

 ?

 font  आबिद  wet
 :

 दिल्ली  में  भी  रिक्शावाला  ने  अपनी  सहकारी  संस्थायें  बना  रखी  ह  ।

 तथा  माननीय  सदस्य  को  यह  पता  नहीं  है  ।

 राष्ट्रीयकरण के  मामले  में
 भी

 समस्त  देश  तेजी  से  at  बढ़  रहा  है
 ।

 मैं  समझता हूं  मैने  माननीय

 सदस्यों  के  सभी  प्रश्नों  का  उतर
 दे

 दिया  है  |
 जिन

 प्रश्नों  का
 उत्तर  नहीं  दिया  गया  है

 उन  सभी
 पर

 संयुक्त  समिति  में  विचार  किया  जायेगा  |

 सभापति महोदय : प्रस्न यह हू महोदय  :  set  यह  है  :

 मोटर  परिवहन  कर्मचारियों  के  कल्याण  की  व्यवस्था  करने  तथा  उनके  काम  की

 दशा  को  विनियमित  करने  वाले  विधेयक  को  दोनों  सितारों  की  ४५  सदस्यों  की  एक

 ayer  समिति  को  सौंपा  जाये  जिसमें  ३०  सदस्य  भ्र र्था तू  श्री  भो  गजी  चौ०

 ब्रह्म  प्रो  कमल  कृष्ण  श्री  रानी  श्री  लालजी  भाई  को  या भाई

 श्री  मूलचन्द  श्री  इलया  श्री  नारायण  गणेश  श्री  अन्सार

 श्री
 मती  पार्वती

 डा  ०  श्री  श्री

 श्री  श्री  काशीनाथ  श्री  श्री  करसनदास

 श्री  बाला  साहेब  श्री  पु०  श्री  श्री  रामशंकर

 श्री  त॑०  ब०  विट्ठल  राव  श्री  विश्वनाथ  श्री  श्री  विद्याचरण

 श्री  ब्रज राज  श्री  बनारसी  प्रसाद  श्री  tare  श्री

 मिसाल  सूर्य
 नारायण  श्री  रामसिंह  भाई  ary  गुलजारी  लाल  निदा

 इस  सभा  के  हों  पौर  १५  सदस्य  राज्य-सभा के  हों

 कि  समिति  की  बैठक  गठित  करने  के  लिये  गणपूर्ति  संयुक्त  समिति  के  कुल  सदस्यों  की

 को  एक
 तिहा

 होगी

 थमाए  ीगतल्एटथ

 मल  फन  में



 १२  १८८२  त्रिपुरा  नगरपालिका  विधि
 विधेयक  रे

 कि  समिति  इस  सभा  को  सत्र  के  पहले  दिन  तक  अपना  प्रतिवेदन

 कि  अन्य  मामलों  में  संसदीय  समितियों  से  सम्बन्धित  इस  सभा  के  प्रक्रिया  नियम  ऐसे

 वर्तनों तथा  रूप भेदों  के  पाथ  लागू  होंगे  जो  अध्यक्ष  हारा  किये
 ग्रोवर

 कि  यह  राज्य  सभा से
 सिफारिश

 करती  है  कि  राज्य  संभा
 उक्त  संयुक्त  समिति  में

 सम्मिलित  at  ate  राज्य  सभा  शापने  द्वारा  संयुक्त  समिति  में  नियुक्त  किये  जाने

 वाले  सदस्यों  के  नाम  लोक-सभा  को  बताये  ी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा

 त्रिपुरा
 नगरपालिका  विधि  विधेयक

 पे स्वास्थ्य  मंत्री
 में

 प्रस्ताव  करता  हुं
 :

 त्रिपुरा  के  संव  राज्य-क्षेत्र  में  लागू  नगरपालिका  विधि  का  निरसन  करने
 का

 करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  पी

 इस  विधेयक  में  कोई  भी  पे  वी दगी  नहीं  है  ।  मैं  ग्रापकों इस इस  विधेयक  की  पृष्ठभूमि  संक्षेप  में  बताता

 सभा  को
 मालूम  दै

 कि
 त्रिपुरा  नगरपालिका  १३४६  eto  ई०  (2e3e)  भूतपूर्व

 महाराजा  के  शासनकाल में  ग्र धि नियमित  किया  गया  था  और  उसी  के  भ्रन्तर्गत  aT  नगर

 पार  क  समिति  गठित  की  गई  थी  ।  उस  के  समय  श्रगरताला  इस  राज्य  अरब

 संघ  राज्य  ह  का  मुख्य  नगर  होते  हुए
 भी

 area  काफ़ी  छोटा  था
 ।

 उसके  बाद  से  इस  नगर

 की  जनसंख्या  इसका  व्यापार काफी  फैन  गया  है  शौर  भी  फैलता  ही  जा  रहा  इसलिये  अब

 पहले  त्रिपुरा  नगरपालिका  म्धघिनियम  इस  आधुनिक  नगर  की  बढ़ती  हुई  श्रावश्यकताओओं  की  पूति

 नहीं कर  पता  ।

 हरिपुरा  नगर  पालिका  अघिनियम  के  अन्तर्गत  करारोपण  की  ग्रत्यन्त  सीमित  <  ate

 उसमें  जो  तो  के  gates का  तरीका  भी  बड़ा  त्रुटियो ंहै  ।  यहां  तकਂ  कि  अधिनियम  में  सड़कों  पर  रोशनी

 भर
 जल

 इत्यादि  के  लिये  कर  लगाने  की  भी  पर्याप्त  व्यवस्था  नहीं  है  ।  इसके  भ्रन्तर्गत तो

 भ्रगरताला  नगरपालिका  समिति  नगरपालिका  की  भूमि  पर  होने  वाले  अनधिकृत  कब्जे  को  भी  नहीं

 हटा  सकती  |

 अरराता
 नगरपालिका  समिति  का  खर्चें  उसकी  अपनी  झाय  से  पुरा  नहीं  हो  पाता

 |
 वह  अपनी

 वर्तमान  केवल  पर  अपना  श्रेय-व्यापक  नहीं  बना  सकती  ।  वित्तीय  दृष्टि  से  उसकी  हालत  नाजुक

 है
 ।  इ  वीडियो  उसे  केन्द्रीय  सरकार  की  वित्तीय  सहायता  से  अपना  काम  चलाना  पड़ता  है  ।

 चूकि  वर्तमान  नगरपालिका  अधिनियम  नगर  की  बढ़ती  हुई  श्रावश्यकताश्ों  को  पुरी  नहीं  कर

 पाता  कौर  चुनाव  के  सम्बन्ध  में  भी  उसकी  व्यवस्था  स्पष्ट  नहीं  इसीलिये  अर गर ताला की  जनता  एक

 md
 से  एक  अ्रधिक  प्रगतिशील  नगरपालिका  विधि  लागू  कराने  की  मांग  कर  रही  है  ।  प्रभी  कुछ  साल

 पहले  अ्रगरताला  नगरपालिका  समिति  के  सभी  आयुक्तों  ने  एक  साथ  त्यागपत्र  दे  दिया  था
 ।

 तब  से

 समिति  का  प्रशासन  त्रिपुरा  के  मुख्य  आयुक्त के  हाथ  में  है  ।

 एसी  परिस्थिति  के  हमने  यही  ठीक  समझा है  कि  पहले  के  उस  अधिनियम  को  निरसित

 कर  दिया  जाये  are
 वहां  बंगाल

 नगरपालिका  १९  ३२  (१९३२  का  बंगाल  अधिनियम

 १५)  लागू कर  दिया  जो  उससे  कहीं  अधिक  पूर्ण है  ।



 ३८२  धार्मिक न्यास  विधेयक  नप  ्  |  थ  ष्ा  गर  १९६०

 [att  कर मरकर

 संच  राज्य  क्षेत्र  )  geYo  की  घारा  २  के  एक  अधिसूचना  द्वारा

 किसी  भी  राज्य  में  प्रवृत  अधिनियमन को  संघ  राज्य  क्षेत्र  तक  विस्तारित किया  जा  सकता  लेकिन

 उसके  स्थान  पर  संव  राज्य  क्षेत्र  में  पहले  से  प्रवृत्त  विधि  को  अधिसूचना  द्वारा  निरसित  नहीं  किया  जा

 सकता  ।  इसीलिये  इस  विधेयक  में  व्यवस्था  की  गई  है  कि  बंगाल  नगरपालिका  १९३२

 जिस  तिथि  से  त्रिपुरा में  लागू  किया  उसी  तिथि को  त्रिपुरा  राज्य  नगरपालिका  अधिनियम

 १३४९  टी ०  ई०  निरसित  हो  जायेगा  |

 इसमें  कोई  विवादग्रस्त बात  नहीं  हू  ।  तराशा  है  कि  इस  पर  कोई  अधिक  चर्चा  हुए  बिना  ही  सभा

 चुसे  स्वीकृत कर  देगी

 सभापति  महोदय
 :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  पु  ।  कोई  सदस्य  इस  पर  नहीं  बोल  रहे  इसलिये  मैं

 इसे  मतदान  के  लिये  रखता  हुं  ।  प्रदान यह  हैं

 त्रिपुरा  के  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  लागू  नगरपालिका  विधि  का  निरसन  करने  का  उपबन्ध

 करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 सभापति  महोदय  :  अब  सभा  इस  पर  खण्डवार  विचार  करेगी  ।  मै  सभी  खण्डों  को  एक  साथ

 नेता हूं  ।  प्रश्न यह  हे
 :

 खण्ड  २  कौर  ३,  खण्ड  १,  अघिनियम  सुत्र  तथा  विधेयक का  नाम  विधेयक  के  रंग

 बनें  ी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खण्ड  कौर  ३  खण्ड  १,  अधिनियमन  सुत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़

 दिये  गये  ।

 fat  कर मरकर  :  में  प्रस्ताव करता  हूं  :

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  ी

 महोदय  प्रशन यह  है  :
 ~

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा ।

 नटना

 मूलचन्द दुबे  पीठासीन  हुए  1]  ।

 धामिक  न्यास  विधेयक

 विधि  उपमंत्री  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 कुछ  घार्मिक  न्यासों  के  भ्रमित  अच्छी  निरीक्षण  तथा  प्रबन्ध  का  उपबन्ध  करने  वाले

 विधेयक
 को  दोनों  संभागों  की  ४४

 सदस्यों  की
 एक  संयुक्त  समिति  को  सौंपा  जाये

 मूल  प्र्  में



 १२  ९  पपर  ) ह्  धार्मिक प्यास  विधेयक  देदे

 जिस  में  ३०  सदस्य  में  उन  के  नाम  बाद  में  बता

 दूंगा

 felt  गजराज  fag  मेरा  एक
 औचित्य

 प्रश्न
 ;

 क्या  प्रस्तावित  संयुक्त

 समिति  के  सदस्यों  के  नाम  बाद  में  देना  प्रक्रिया  अनुकूल  होगा
 ?

 fer  सुरेख  नाय  द्विवेदी  :  कोई  भी  प्रस्ताव  बिना  नामों  के  पूर्ण  नहीं हो
 सकता  ।

 महोदय  :  भाषण  समाप्त  होने  से  पहले  नाम  बता  दिय  जाया
 |

 थी
 | ह६

 शर  १५  सदस्य  के  हों

 कि  संयुक्त  समिति  की  बैठक  के  लिये  गणपूर्ति  संयुक्त  समिति  के  कुल  सदस्यों  की  संख्या

 की  एक-तिहाई  होगी

 कि  समिति  इस  सभा  को  प्रगले  सत्र  के  प्रथम  सप्ताह  के  अन्त  तक  अरपना  प्रतिवेदन
 देगी

 कि  अन्य  मामलों  में  संसदीय  समितियों  से  सम्बन्धित  इस  सभा  के  प्रक्रिया  नियम  ऐसे

 परिवर्तनों  और  रूप-भेदों  के  साथ  लाग  जो  अध्यक्ष  द्वारा  किये  जायें
 ;  कौर

 यह  सभा  राज्य-सभा  से  सिफ़ारिश  करती  है  कि  राज्य-सभा  उक्त  संयुक्त  समिति

 में  सम्मिलित  हो  और  राज्य-सभा  avd  दारा  संयुक्त  समिति  में  नियुक्त  किये

 जाने  वाले  सदस्यों  के  नाम  लोक  सभा  को  बताये  |

 काफी  दिनों  से  हमारे  देश  की  जनता  ने  सभी  जोर  से  मांग  उठाई  है  कि  धर्मिक  न्यासों  के

 रुप  में  प्रवासित  विविध  न्यासों  को  सरकारी  संविहित  प्राधिकार  द्वारा  नियंत्रित  करने  कौर  उन

 की  निगरानी  करने  के  लिय  एक  विधान  बनाया  जाना  चाहियें  ।

 pat  जयपाल  सिह  पश्चिम--रक्षित-म्रतुसुचित  ख़ादिम  एक  औचित्य

 mate  ।  कार्य-सुची  में  कहा  गया  है  कि  प्रस्ताव  करते  समय  सदस्यों  के  नाम  बता  दिये  जायंगे  |

 fat  हज़र नवीस  में  प्रभी  प्रस्ताव  कर  ही  रहा हूं  ।  सदस्यों  के  नाम  इस  प्रकार  ह  :  श्री चे  ०

 to  श्री  संबंधी  तिरुमल  श्री  वेंकट  श्री  राधेलाल  श्री

 रा  स०  श्री  जगन्नाथ  श्री  श्री  डा०  पदमपति  श्रीमती  मफीदा

 श्री  अजित  सिह  श्री  मा०  ला ०  श्री  नच०  Ho  श्री  कृष्ण  श्री  मानवेन्द्र

 श्री  नरदेव  श्री  म०  ना०  श्री  भोली  श्री  श्री  do

 श्री  चिन्तामणि  श्री  साधन  श्री  पंडित  ब्रज नारायण

 श्री  श्री  खुश वक्त  श्री  श्री  झ०  कु०  श्री  खाडिलकर  कौर  मैं  स्वयं  |

 pat  जयपाल  क्या यह  संख्या  २०  है
 ?

 fart  हजरनवीस  :  मेरा  स्याल है  कि  .३०  ही  है  ।

 महोदय  :  माननीय  मंत्री  को  यह  पहले  देख  लेना  चाहिये  ।

 थ्री  हज़र नवीस  इस  प्रकार  के  विधान
 की मांग  काफी  दिनों से  उठ  रही  थी  ।  इसे  विधेयक

 का  यंह  मंदा  बिलकुल
 नहीं  है  कि  किसी  भी  ढंग  से  न्यासों  के  अपने  प्रबन्ध

 उन
 कीं  अन्दरूनी

 बातों
 ा  न  ह

 faa  waist  में



 qev  कामिक न्यास  विधेयक  ३  १६६०

 [  श्री  हज़र नवीस |

 में  हस्तक्षेप किया  जाये
 ।

 इस  का  मंशा  केवल  इतना  है
 कि

 जब  सार्वजनिक  न्यास  बता  कर  न्यासों

 के  लिये  कुछ  ग्र घि कारों  र  विशेषाधिकारों  का  दावा  किया  जाता  तो  फिर  ऐसे  न्यास  को  पंजीयित

 होना  चाहिये  site  उन  को  सरकार  के  सामने  घोषित  करना  चाहिये  कि  वे  सार्वजनिक  न्यास  हें  ।  दूसरे

 यह  कि  इन  न्यासों  को  भ्र पने  उद्देश्य  भी  लिखित  रूप  में  रखने  चाहियें
 ।

 तीसरी  बात  यह  कि
 इन  न्यासों

 को  समय-समय  पर  अपने  लेखे  सरकार  के  सामने  रखने  चाहियें  ।  चौथे  यह  कि  न्यासों  की  सम्पत्तियाँ

 ate  निधियां  इतनी  सुरक्षित  रहनी  चाहियें  कि  यदि  उन  के  प्रबन्धक  चाहें  भी  तो  उस  में  कोई

 माल  न  कर  सकें  |

 धार्मिक  श्र  पूर्व  न्यासों  के  ग्न्य  न्यासों  की  पर  आयकर  कौर  दूसरे कर  लगेंगे

 लेकिन  धार्मिक  ate  पूर्व  न्यासों  की  are  ate  निधियों  ऐसी  निधियों  को--जो  धार्मिक  ate

 पूत  कार्यों  पर  व्यय  की  जाने  के  लिये  हों--भारतीय  ग्राहक  after  की  धारा  ४  (3)

 के  अन्तर्गत  करारोपण  से  विमुक्ति  दी  गई  हैं  ।  इस  मतलब  यह  है  कि  वे  किसी  की  व्यक्तिगत

 सम्पत्ति  नहीं  होतीं  ।  उन  निधियों को  उन  कार्यों  के  लिये  ही  खेल  किया  जा  सकता  है  जिन  के  लिये

 वे  रखी  जाती हैं  ।  घार्मिक  तथा  पूछते  न्यासों  की  राय  का  एक  बड़ा  भाग  ऐसा  होता  है  जो  सरकारी

 कोष में  यदि  न्यासों  को  न  दिया  जाता  t

 fat  जयपाल  सिंह
 :

 माननीय  मंत्री  ने  ३०  के  स्थान पर  ३१  सदस्यों  के  नामों  का  सुझाव  दिया

 है  ।

 pet  हज़र नवीस  :  are  ऐसा  है  तो  इस  में  से  मेरा  नाम  हटा  दिया  जाये  |

 fat  सुरेख  नाथ  द्विवेदी
 :

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  कर  चुकने  के  बाद  यह  नहीं  किया जा  सकता  |

 महोदय  :  ग्राम  प्रस्ताव  रखा  ही  जा  रहा  है
 ।

 माननीय  मंत्री  ने  अपना  भाषण

 समाप्त नहीं  किया  है

 हज़र नवीस :  मेरा  सुझाव  है
 कि

 मेरा  नाम  उस  में  शामिल  न  किया  जाये  ।  उस  में  चूंकि
 विधि  मंत्री  का  नाम  मौजूद  इसलिये  में  उपमंत्री  के  रूप  में  संयुक्त  समिति  की  सभी  बैठकों  में

 लित  हो  सकता  हूं  ।

 सभापति  महोदय
 :

 क्या  माननीय  मंत्री  झपना  नाम  वापस  लेने  की  घोषणा  करते  हैं
 ?

 felt  हज़र नवीस  :  में  अपना  नाम  वापस  लेता  हूं  ।

 महोदय
 :  ठीक है  ।

 toh  हज़र नवीस
 :

 में  बता  रहा  था  कि
 यदि  उन

 को  करों  से  विमुक्ति
 न  दी

 गई
 तो

 घार्मिक  शर  पूर्वे  निधियों  में  दिया  जाने  वाला  धन  का  श्रीकांत  भाग  राजकोष  में  ही  जाता  ।  चूंकि

 राज्य  उन
 धार्मिक

 तथा  ge  निधियों को  उन  के  न्यासों  के  उद्देश्यों के  अनुसार  व्यय  करने  देने  की

 मति  देती  इसलिये  यह  भी
 जरूरी  हो  जाता  है  कि  सरकार  इस  बात  की  जांच  करे  कि  उन  को

 न्यास  के  घोषित  धार्मिक  तथा  पूत  उद्देश्यों  पर  ही  व्यय  किया
 जा

 रहा  है  या  नहीं  ।  इस  विधेयक का

 बदी  सीमित  क्षेत्र  है  ।

 धारा  २  के  जरिये  एक  व्यवस्था  की  गई  जिस  के  जरिये  विधेयक  की  इन  aca  को

 लागू  कराया  जायेगा  ।  इस  विधेयक में  दो  या  तीन  ही  मुख्य  बातें  हैं  ।  पहली  तो  यह  कि  पंजीयन

 — ee

 मूल  ंप्रेजी  में
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 होगा  ।  दूसरी  यह  कि  न्यासों  के  लेखों
 की

 जांच  पड़ताल
 की

 जा
 सकेगी  ।  तीसरी यह

 कि  न्यासों की

 सम्पत्ति  सुरक्षित  ae  यदि  सम्पत्ति  धन  के  रूपों  तो  उसे  एक  विशेष  ढंग  से  fasts

 जूतियों  में  हो  चीनियों  जित  कथा  जा  सकेत  ।  न्यास  विनियम  निजी  न्यासों  ही  पर  लागू  होता है
 ।

 उस  में  भी  वो  ही  की  गई  हैं  ।  चौथी बात  यह  कि  इन  संस्थाओं  के  प्रबन्धक गण  सरकार
 से

 भ्र्तु  लिये  बिना  किसी  भी  चल  सम्पत्ति  को  यहां-वहां  नहीं  कर  सकेंगे  |  प्रबन् थक गण  को  इस  के

 लियें  इस  ग्र विनियम  को  लागू  करने  वाले  ग्र धि कारी  से  म्रतुमति  लेती  पड़ेगी  ।  ऐसा  अघिकारी

 कहलायेगा  ।  इसीलिये हम  ने  खंड  में  की  परिभाषा कर  दी  हे  कि  धारा  ३े  की

 भारा  (१)  के  अंतगर्त  नियुक्त  किया  धार्मिक  न्यासों  का  आयुक्त  ही  इस  का  झा यु वत  माना

 जायेगा |  खण्ड  ३  में  प्रयुक्त  के  कर्तव्य  गिनाये  गये  हैं  ।  उस  में  कहा  गया  है  कि
 राज्य  सरकार  सरकारी

 गजट  में  अ्रविसुचना  कर  के  किवी  व्यक्ति  को  राज्य  का  धार्मिक  न्यास  श्रमायुक्त  नियुक्त  कर

 जो  इस  म्रधिनियम  द्वारा  प्रदत्त  दोषियों  ate  सौंपे  गये  क्तेंव्यों  का  निर्वहन  करेगा  |

 राज्य  सरकारें  यदि  चाहें  तो  एक  अधिसूचना  के  जरिये  अपनी  श्रावश्यकतानुसार  जितने  ठीक

 समझे  उतने  उप-प्रयुक्तियों  और  सहायक  aaa  की  नियुक्ति  भी  कर  सकेगी  |

 खण्ड  में  व्यक्तिਂ  की  परिभाषा  दी  गई  ्र  उस  के  दर्ज  तथा  कर्तव्यों

 को  स्पष्ट  किया  गया  उस  की  परिभाषा  महत्वपूर्ण  है  ।  किसी  घार्मिक  न्यास से

 का  rae  है  कोई  भी  वह  व्यक्ति  जो  उस  न्यास  से  सम्बन्धित  किसी  भी  धार्मिक  संस्था  में  जा

 कर  वहां  पूजा-प्रियंका  करने  या
 कृत्य  या  पूजा-प्रार्थना  या

 धार्मिक  कृत्य  के  अवसर  पर

 उपस्थित  रहते  क  अ्रविकारो  या  उत  न्यास  के  तत्वावधान  में  किये  जाने  वाले  धार्मिक  या  पूरे
 ह ह कृत्यों  में  भाग  लेने  का  गप्रविकारी  हो

 महोदय  :  माननीय  मंत्री  अपना  भाषण  कल  जारी  रखें  ।  कर्ब  हम  कायें

 लेंगे ।

 नवाए ee

 लोकतंत्रात्मक  विकेन्द्रीकरण  के  are  में  प्रस्ताव

 श्री  रामकृष्ण गुप्त
 :
 मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :

 यह  सभा  सामुदायिक  परियोजना ग्र ों  ate  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  के  अध्ययन  के

 लिये  श्री  बलंवन्तराय  गोपाल  जी  मेहता  की  अध्यक्षता  में  नियुक्त  किये  गये  दल

 के  प्रतिवेदन  में  बताई  गई  ग्रोवर  प्रान्तर  मद्रास  तथा  राजस्थान  कुछ

 अन्य  राज्यों  में  अपनाई  गई  लोकतंत्रात्मक  विकेन्द्रीकरण  की  योजना  पर  विचार

 करती  है  1.0

 जहां  तक  इस  दौरान  का  संबंध  है  सबसे  पहली  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  टीम  को  मुकरे

 करने  की  जरूरत  क्यों  महसूस  हुई
 ।

 यह  झाम  तौर  पर  महसूस  किया  जाता  था  कि  कम्युनिटी  प्राजैक्ट

 कौर  नैशनल  एक्सटेंशन  स्कीम  विस्तार  का  जो  काम  है

 वह  तसललीबख्दा  नहीं  हो  इसलिये  जरूरत  थी  कि  एक  कमेटी  या  टीम  नियुक्त  की  जाती  जो
 देश

 के
 तमाम

 हिस्सों  का  दौरा  करती  झर  यह  मालूम  करती  कि  किस  तरीके  से  खर्चा  कम  किया  जा  सकता

 फिजूलखर्ची रोकी  जा  सकती  है  ate  किस  तरह  से  ज्यादा  से  ज्यादा  लाभ  उठाया  जा  सकता  है

 ee  गा तथा  एफिरॉंसी  बढ़ाई  जा  सकती  है
 ।

 इन  सब  बातों
 को  मद्देनजर रखते  हुये  इस  टीम  की  नियुक्ति हुई  । eS  नाणााय्णतियतल्ल्का््््शशी

 मूल  wish  में



 ३८६  लोकतंत्रात्मक  विकेन्द्रीकरण  के  बारे  में  प्रस्ताव  हे  १९६६०

 जो  टिम्स  श्राफ  रैफर  (qafrdst )  )  इस  टीम  के  थे  वे  बहुत  वाइड  थे  कौर  उसको
 इस

 बारे

 में  भी  wed  राय  देनी  थी  कि  किस  तरीके  से  एफिशेंसी  को  बढ़ाया  जा  सकता  है  जिले  के भ्रत्दर

 जो  मौजूदा  एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी  भ्रमर  वह  ठीक  तरीके  से  काम  नहीं  करती  है  तो  उसको  किस

 तरीके से  इम्प्रूव  किया  जा  सकता  है
 |

 इस  रिपोर्ट  को  देखने  से  ही  शुरू  में  सफा  ५  से  पता  चलता  है  कि  टीम  का  क्या  कहना

 टीम  ने  ठीक  तौर  पर  ही  इस  चीज  को  महसूस  किया  है
 ।

 उसका  कहना  है  कि
 इनको  सब  से  कम

 सफलता  जनता  को  उत्साहित  करने  में  मिली  है  ।

 कहने  का  मतलब  यह  है  कि  जब  यह  तहरीक  देश  के  इन्दर  जारी  की  गई  तो  सब  से  वाहिद

 मकसद यह  था  कि  लोगों  के  wax  इनिशियेटिव  पैदा  किया  पापुलर  इनिशियेटिव पैदा  किया

 ard |  मकसद  यह  था  कि  देश  की  तरक्की  के  गांव  की  तरक्की  के  लिये  जो  भी  प्रोजेक्ट्स

 चाहेवे  छोटी  हैं  या  लोगों  का  कोश्नोप्रेशन लिया  जाये  क्योंकि  किसी भी  चीज  की  कामयाबी का

 दारोमदार  सबसे  इस  बात  पर  है  कि  लोग  मदद  सहयोग  दें  उस  काम  को  अपने  हाथ  में

 लें  ।  इस  टीम  ने  यह  महसूस  किया  कि  इस  मामले  में  हमको  सबसे  कम  कामयाबी  हासिल हुई

 उसने  कहा  कि  जरूरत  इस  बात  की  है  कि  लोगों  में  पापुलर  इनिशियेटिव  क्रिकेट  किया  जाये  कौर

 किस  तरह  से  यह  हो  सकता  है  ।  इसी  को  मद्देनजर  रखते  हुये  यह  रिपोर्ट  पेश  की  गई  है
 ।

 यह  रिपोर्ट

 बहुत  बड़ी  है  ।  लेकिन  ताल्लुक  इस  रिपोर्टे  के  वाल्यूम  १  १)  से  है  जिसके

 safes  स्सेंट्रलाइजेदान  विकेन्द्रीकरण  )  के  मुताल्लिक  राय  है
 |

 जहां तक  कमेटी  की  राय  का  संबंध  है  उसके  बारे में  मैं  श्रपने  विचार  बाद  में  हाउस  के  सामने

 रखूंगा ।  शुरू  में  सिफ॑  इतना  कहना  चाहता  हूं  कि  हमें  है  कि  राज  इस  बात  की  जरूरत

 है  या  नहीं  ।  मेरा  अपना  ख्याल  यह  है शौर  हाउस  के  बाकी  आनरेबल  मैम्बर  साहिबान  का  भी  यही

 खयाल  होगा  भर  वे  भी  इस  बात  को  महसुस  करते  होंगे  कि  इस  बात  की  सब  से
 ज्यादा

 जरूरत

 हम  सब  का  इस  बारे  में  जाती  तजुर्बा  भी  है  सनौर  उस  तजुर्बे  की  बिना  पर  भी  यह  कहा  जा  सकता

 है  कि  यह  सारा  काम  तसल्लीबख़्श  ढंग  से  नहीं  हो  रहा  इसका  सबसे  बड़ा  कारण  यह  हैं
 कि

 जो

 एडवाइजरी  कमेटीज  बनी  हुई  हैं  उनकी  पावर्स  बड़ी  लिमिटिड हैं  ।  दूसरी

 यह  भी  बात है  कि
 जो

 मुक़र्रर  किये  जाते  नॉमिनेट  किये  जाते  हैं  वे  दरअसल  पापुलर  एलिमेंट

 गांव  की  असली  ताकत  को  जाहिर  नहीं  करते  ।  इसलिये  जरूरत  इस  बात  की  है  कि  वहां  जो

 अ्राफिशल  इनफ्लुएंस  धिक है  उसको  कम  किया  जायें और  उसका  एक  ही  ह  कि  तमाम

 इस  प्रोसीजर  को  बदता  जाये
 एक  डेमोक्रेटिक तरीके  से  डिसेंट्रलाइजेशन  किया  जाये  यानी

 असली  ताकत  लोगों  के  नुमाइंदों  के  हाथ  में  दी  जाये  वे  खुद  इस  काम  को

 जब  ऐसा  किया  गया  तो  उनके  यह  फीलिंग  पैदा  होगी  कि  गांव  के  मामलात में  उनकी

 प्रेशन
 की  सब  से  ate  जरूरत है  कौर  वे  उस  कारपोरेशन को  आपको  विलिंगली  देंगे  ।

 जहां तक
 स्टेट

 के
 काम

 का  ताल्लुक  है  मेरी यह  साफ  राय  है  कि  उसका  सिर्फ एक  ही  काम

 होना  चाहिये  कि  वह  एडवाइस  गाइड  इस  रिपोर्ट  में  जो  तजवीज़  पेश  की  गई  है  उस  के

 बारे
 में  काफी  कुछ  कहा  गया  है  ।  लेकिन  जो  सब  से  बड़ा  प्वाइंट  है  वह  यह  है  कि  तमाम  जिलेके

 इन्दर
 कम्युनिटी  प्रोजैक्ट  का  काम  है  उसको  तीन  हिस्सों  में  तक्सीम  किया  जाये

 ।  प्राइमरी

 यूनिट  पंचायत  उसके ऊपर  पंचायत  समिति  बनाई  जाये  जो  कि  मौजूदा  ब्लाक  डिवेलपमेंट

 एडवाइजरी कमेटीज़  को  रिप्लेस  करेगी  ।  उसको  ताकत  अधिक  दी  जाये  ।  उसका  चेयरमैन

 झा फि दल  हो  शौर जो  मैम्बर  चुने  जायें  वे  इलैक्टिड  पंचायतें  खुद  झपने  नुमाइंदे  चुन  कर
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 भेजें ।  इसके  ऊपर  जिला  परिषदें हों  जोकि  उनके  बजट  वगैरह  को  चेक  उनको  एप्रूव  करें

 जितनी  भी  पंचायत  समितियों के  उस  जिले  में  प्रेजीडेंट  हों  वे ंउनके  मैम्बर हों  ।  इसके  शभ्रलावा एम

 एल०  एज ०  श्र एम०  पीस०  को  भी  उसमें  arfaet frat srt 1a किया  जाये  ।  मैं  महसूस  करता  हूं  कि  कम्युनिटी

 डिवेलेपमेंट  की  तहरीक को  कामयाब  बनाने  का  यह  सब  से  बेहतरीन तरीका  है  क्योंकि  इस
 तरीके

 से  जो  असली ताकत  है  वह  लोगों के  नुमाइंदों  के
 हाथ  में

 चली  जायेगी
 कौर

 वे
 यह  महसूस  करेंगे

 कि  यह  सब  काम
 उनकी  भलाई  के  लिये  हो  रहा  यह  बात  तजुर्बे  की  बिना पर  भी  कही  जा

 सकती है  ।

 ord  जानते  हैं  कि  दूसरे  प्लान  को  खत्म  होने  में  सिफ॑  एक  साल  बाकी  fart  भ्रमर  मैं

 इस  हाउस के  सामने  रखूं  तो  पता  चलेगा  कि  इस  मूवमेंट  में  जितनी  तरक़्की  होनी  चाहिये  नहीं

 हुई है  कौर यह  भी  साबित  हो  जायेगा  कि  इसका  सबसे  बड़ा  कारण  है  कि  लोगों  ने  उसके

 जरा  बेरुखी  दिखाई  दिलचस्पी नहीं  ली  है  ।  वे  यह  महसूस  करते  हैं  कि  असली  ताकत  श्राफिसस  के

 हाथ  में  है  जो  मनमाने  तरीके  से  काम  करते हैं  ,  लोगों को  कॉन्फिडेंस में  नहीं
 लेते

 ।
 मिसाल

 के
 तौर

 पर  श्राप  लोन  की  बात  को  इसके  लिये ५४  करोड़  रुपये रखे  गये  थे  ।
 श्राप फो

 जानकर  पुरानी

 होगी कि  शुरू  के  दो  सालों  में  fas  दस  करोड़  इस  मद  में  gal  एक  दूसरा  पहलू  भी  है
 ।

 जो

 स्टाफ  था  उसकी  बेहतरी  के  उसके  इस्तेमाल  के  लिये  आपने  ट्रांस्पोटें  की  व्यवस्था  की
 प्रौढ़

 उसके  लिये  रकम  रखी  थी  ate  उसको  मैं  आपके  सामने  रखना  चाहता  हूं  कि  उसमें  से  कितनी  खर्चे

 की  गई  ।  इससे  आपको  पता  चल  जायेगा  कि  उनका  ध्यान  लोगों  की  भलाई  के  बजाय  way

 हालत को  दुरुस्त  करने  की  तरफ  ज्यादा था  ।

 इसलिये में  यह  fats  हाउस के  सामने  रखना  चाहता  हूं  ।  इसके  लिये  जो  रकम  की

 गई थी  वह  ६७  करोड़  थी  को  यह  जान  कर  हैरानी  होगी  कि  उसमें से  २६  करोड़  के  करीब

 चे हो  गया  ।  इसके  अलावा  हाउसिंग  के  लिये  भी  रुपया  मुक़र्रर  किया  गया  था  ।  हमें  भी  गांवों  में

 ora का  मौका  मिलता  अक्सर  वहां  पर  मिलेगें  es  करता  हूं  ।  आपको  इस  किस्म  की  बहुत सी

 मिसालें  मिलेंगी  कि  हाउसिंग  के  लिये  जो  रकम  मुक़र्रर की  गई  थी  वह  ज्यादातर स्टाफ  को  हाउसेस

 प्रावाइड  करने  के  लिये  खच  की  गई  है  ।  में  सही  फिरसे  तो  नहीं दे  सकता  कि  क्या  क्योंकि यह

 बड़ा  मुश्किल काम  मगर  मेरा  यह  ख्याल  है  कि  इस  रकम  को  इसमें  दाखिल कर  दिया

 बनायेगा तो  इसकी  तादाद  बहुत
 ज्यादा

 हो  जायेगी
 ।

 इन  सब  बातों  को  देखते  हुये  में  महसूस  करता

 हूं  कि  art  सब  से  ज्यादा  जरूरत  इस  बात  की  है  कि  इस  सिलसिले  को  डिसंट्रलाइज  किया  जाय

 यह  बात  में  कई  दफा  कह  चुका  हूं  कौर  राज  भी  दोहराना चाहता  इस  स्कीम  की  काम

 धाबी  के  लिये  कोई  भी  स्कीम  किसी  ढंग  से  बनाई  उसके  लिये  रुपये  की  इतनी  जरूरत  नहीं

 जितनी  लोगों  के  कोआपरेशन
 की

 पापुलर  इनिशिएटिव  की  ।  इसलिये  में  महसुस करता  हुं  हमें

 इस  तरफ  सब  से  ज्यादा  ध्यान  देने  की  जरूरत है  |

 दूसरी  दुःख  की  बात  यह  है
 कि

 इस  कमेटी
 को  रिपोर्टे पेश  किये  काफी  ग्रसा  gar  मैं  इस

 बारे  में  ज्यादा  डिटेल  में  नहीं  जाना  सिर्फ  इतना  ही  कहना  चाहता  हूं  कि  इतना  wat  हों  जाने
 के

 बावजूद  हमने  इस  तरफ  कोई  कदम  नहीं  बढ़ाया  है
 !

 मैं  यह  बात  कहना  चाहता  हूं  कि
 काम

 सिफ  इतना  ही  नहीं
 कि

 कमेटी  मकरर की जाये की  वह  भ्र पनी  रिपोर्ट  पेश  करे  कौर  इस  हाउस  में  उस  पर

 डिस्कशन हो  जाय  ।  सब  से  ज्यादा  जरूरत  इस  बात  के  देखने  की  है  कि  जो  सिफारिशें  की  गई  हैं  उनकों

 इम्प्लीमेंट  करने  के  fat  गवर्नमेंट  ने  कौन  से  कदम  उठाये  ।  are  हम  देखते  हैं  कि  एक  दो  स्टेट्स  को

 छोड़  कर  कहों  पर
 भी  इस

 स्कीम  को  डिसेंट्रलाइज  करने
 के

 लिये  कोई  खास  कदम  नहीं  उठाया  गया
 ।

 जहां  तक  मैंने  समझने  की  कोशिश की  मेरा  अपना  खयाल  यह  है  कि  इसका  सबसे  बड़ा  कारण  यह  है

 (Ai)
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 कि  ora  जिन  लोगों  फे  हाथ  में  ताकत  है  वह  इस  बात  से  शर्म  महसूस  करते  वह  यह  नहीं  चाहते

 fr  ग्रसना  ताकत  लोगों  के  हाथों  में  ये  fess  वर्ग रह  तमाम  चीजों  में  डामिनेट  करना  चाहते

 हैं  ।  राजस्थान के  अन्दर  बड़े  अच्छे  तरी  ह  से  काम  हो  रहा  है  ।  उन्होंने  इस  तरफ  सबसे  ज्यादा  कदम

 उठाया है  ।  लेकिन  सेंट्रल  गवर्नमेंट  की  जिम्मेदारी  यहीं  खत्म  नहीं  उसका  सब से  बड़ी

 जिम्मेदारी यह  है  कि  हर  स्टेट  के  weet  इस  स्कीम  को  लागू  करने  के  तिरे  पुरी  कोशिश  की  जाय  ।

 बिना  इससे  कोई  वास  फायदा  नहीं  होगा  ।  हमने  जब  ताकत  हासिल  की  तो  उसका  सत्र  से  वाहिद

 मकसद  पड  था  कि  तमाम  ताकत
 देश

 की
 are  जनता  में  तक

 जीम  कर  दी  जाय  ।  मैं  यह  महसूस

 करता  हूं  जि  ड्िलुस्तात  को  ताकत  को  प्राम  जता
 में

 बांटते  का  सबर
 मे  बेहतरीन  तरीका  ह

 है  कि  यह  जो  सेट-प्रय  है  उसे  डिपेंट्रनाइज किया  जाय  ।  यह इस  प्वांइट  अक  व्य  से  भी  मुफीद है

 कि  ore  हमारे  उतावली  यह  श्राम  नुकता  चीनी  की  जाती  है
 कि

 हम  टैक्सेज  लगाते हैं  ।  इस  बात

 को  कोई  नहीं  देखता  कि  जब  से  टैक्सेज  को  तादाद  बड़ी है  तत्र से  डेज  पेंट  के  लिखे  कितना  ज्यादा

 रुपया  खे  डो  रहा है  ।  अगर  हमने  यह  तरीका  इस्तेमाल  किया  तो  यह  जो  हमारा  तमाम  क्रिटीसिज्म

 है  वट  बन्द  हो  जायेगा  क्योंकि  जब  हम  strate  को  तमाम  ताकत  लोगों
 के  हाथों  में  दे  देंगे  तो  वह

 पनी  भलाई  के  लिये  बुद  टैक्सेज  लागायेगे  प्रौढ़  लोगों  को  शुक्ता  चीनी  करने  का  मौका  नहीं

 मिलेगा  ।  इफ़  वाइट  ग्राफ  व्यू  से  भी  इस  बात  की  सब  से  ज्यादा जरूरत  है  कि  हम  इस  तरफ  सब  से

 हज बदस्त  कदम  उठाये  |

 आखिर में  इस  कमेटी  ने  जो  बहुत  जरूरी  बात  कही  है  वह  मैं  हाउस  के  सामने  रखना  चाहता  हूं  ।

 are  भी  महसुस  करेंगे  कि  जो  कुद  मैंने  कहा  है  वह  कमेटी  की  रिपोर्टे  के  मुताबिक  कहां  तक  सही  है  |

 सका  २३  पर  यह  कहा  गया  है  कि  दायित्व  are  शक्ति  के  बिना  विकास  art  नहीं  बढ़  सकता

 मैं  यह  महसूस
 ':  ता

 हूं
 कि

 यह  बिल्कुल  सही  है  ।  जब  यहां  अंग्रेज़ों
 की  हुकूमत थी  तो  हमारा

 यही  नारा  था  ।  हम  चाहते  हैं  कि  हिन्दुस्तान  के  merc  तरक्की डो  ।  में  तो  समझता हूं  कि  हमारी

 आजादी  का  सब  से  वाहिद  मकसद  यह  था  कि  हमारे  हिन्दुस्तान की  तरक्की  हो  ।  इ  लिये  हमने यह

 स्लोगन  लगाया  कि  हमें  जिम्मेदारी  शर  पावर  दी  जाय  ।  इन्हे  अलावा  यह  भी  कहा  गया  है  कि

 वास्तविक  सामुदायिक  विकास  तभी  होगा  जंत्र  जनता  स्वय  wat  दायित्व  महसुस  करे  ग्र  स्थानीय

 प्रशासन  के  ऊपर  निगरानी  रखे  ।  इस  के  लिये  निर्वाचित  स्थानीय  निकायों  की  स्थापना  करने  ak

 उनकों  आवश्यक  शक्ति  तथा  प्राधिकार  दिया  जाये  ।  मेरी  भी  यही  अपील  है  ।  मैं  माननीय

 मंत्री
 जी  से  यह  ate  कहूंगा  पुरजोर  लफ्जों  में  कि  हमें  इत  तरफ  पूरा  श्यान  देता  चाहिये इस

 डिमाकेटिक  डिपेंट्रनाइजेशन  के  लिये  जल्दी  कदम  उठाया  जाय  ।  मैं  तो  यह  भी  चाहता  हूं  कि  देरी

 को  wars  fer  जाय  क्योंकि  हर  जगह  यह  कहा  गया  है  कि  तमाम  मामले  स्टेट  गवर्नमेंट के

 हाथों में  छोड़  दिये
 गय

 हैं  ।  मेरी  तो  अपनी  राय  यह  है  fe  एक  माडल  लेजिस्लेशन सेंट्रल  गानों  मेंट
 की  रहनुमाई  के  लिये  तयार  करना  चाहिये  ak  साथ  में  एक  टाइम  लिमिट  भी  कर  दी  जानीं

 चाहिये  जिसके  इन्दर  इस  स्कीम  को  लागू  कर  दिया  जाय

 नापते  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुजरा  |

 साम ब  द  द  |  कायिक  परियोजनाओं  और त्रों  प्रयोग  सिह  स  हदो  :  इस  प्रतिवेदन  से

 राष्ट्रीय
 विस्तार  सेवाओं

 के
 बारे  में  हमारी

 जानकारी
 काफी  बड़ी  है

 ।
 इसमें  बताया  गया  है  कि  कम

 oe

 मूल  अंग्रेजो  में
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 at में  कसे  Tae  सुचारू  रुप  से  काम  चलाया  जा  सकती  है  कौर  जनता  को  साथ
 भाने

 के
 लिखे

 प्रोत्साहित किया  जा  सकता  है  ।

 मैं  इस  समय  केवल  लोकतंत्रात्मक  विकेन्द्रीकरण  का  wed
 लेता  हूं  कि  पंचायतों  को  afas

 afer  देकर  किस  प्रकार  जनता  को  इसके  लिये  उत्साहित  किया जा  सकता  है  ।  हमारा  उद्देश्य

 कारी  राज्य  शौर  कल्याणकारी राज्य  की  बुनियादें जाहिर  है  बड़ी  ठोस  कौर  पुस्तक  होनी  चाहियें
 ।

 हमारे  देश  की  ८०  प्रतिशत  जनता  गांवों  में  रहती  है  ।  गांवों  शहरों  की  जनता  की  झाय  में  बड़ी

 अ्रसमानता है  ।  दो  योजनाकारों  के  काल  में  यह  समानता शर  अधिक  ही  हुई  इसलिये हमारे

 गम  कायिक  विकास  खंडों  का  सबसे  बड़ा  कौर  मुख्य  काम  यह  है  कि  गांवों
 की

 जनता  के  लियें  रोजगार

 get  शर  साथ  ही  कृषि  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  उपाय  जिससे
 गांवों

 की
 जनता

 के

 रहन  सहन  का  स्तर  ऊंचा  उठ  सके  ॥

 सभी  मानते  हैं  कि  कभी  तक  गांवों की  जनता  में  इन  सामुदायिक  परियोजनाओं
 के  लिये  कोई

 उत्साह पैदा  नहीं  हुआ  मैं  मानता  हूं  कि  हमने  अभी  तंक  ३,०००  सामुदायिक विकास  खंड  बनाया

 हैं  जिनका
 विस्तार

 ४  लाख  गांवों
 और  १९  १/२  करोड़  जनता में  है  ।  इतना  होने  के  बाद

 भी
 हम

 जनता  में  उत्साह  पैदा  नहीं  कर  पाये  हैं  ।  ये  विकास  खंड  अधिकतर  सरकारी  ढांचे  पर  ही  निमार

 हैं

 पुवक््ता ह. अ  ने  प्रतिवेदन  का  भाग  पढ़कर  सुनाया  था  कि  विकास  खंडों  में  जनता  को  उत्साहित

 करने  के  fat  नामजद  व्यक्तियों  की  कुछ  हाथ  सलाहकार  समितियां  भी  बनाई  लेकिन  नतीजा

 कोई  ज्यादा  नहीं  निकला  ।

 पंजाब  सरकार  ने
 भी

 कुछ  समय  पहले  इन  परियोजनाश्रों  के  मूल्यांकन  के  लिये  एक  समिति

 नियुक्त  की  थी  ।  उस  समिति  के  प्रतिवेदन  में  भी  यही  कहा  गया  है  कि  सामुदायिक  विकास  संगठन

 गुलामी की  इस  मनोवृति  को  दूर  करने में  श  रहा  है  कि  सारे  काम  सारी  पहलकदमी  का  दायित्व

 प्रशासकों  का  ही  है  ।  इस  कारण  वह  गांवों  में  नये  जीवन  का  संचार  करने  में  असफल  रहा  है  ।  इसके

 लिये  समिति  ने  सुझाव  दिया  है  कि  गांव  पंचायतें  किसी  प्रकार  की  झ्निवायं  राष्ट्र  य
 सेवा  का  संगठन

 करें  ।  मैं  इस  सुझाव  से  सहमत  नहीं  ।  तब  फिर  जनता  में  उत्साह  कैसे  पैदा  किया  जाये  ?

 इसके  लिये  भ्रावश्यक है  कि  केवल  प्रशासन  का  ही  बल्कि  साथ  ही  न्यायिक  प्रणाली  का

 भी  विकेन्द्रीकरण  किया  जाये  |  विधान  इस  प्रकार  का  होना  चाहिये  कि  वह  स्थानीय  परिस्थितियों  की

 विशेषताओं
 के  अनुसार हो  ।  गांव

 पंचायतों
 को  राज्य की  परिस्थिति  विशेष  के  अनुसार  पर्याप्त  शक्तियाँ

 दी  जानी  चाहियें  ।  पंचायत  समितियों  को  विकास  का  परा  दायित्व  और  उसके  लिये  भ्रपेक्षित  सभी

 शक्तियां  प्रदान  की  जानी  चाहिये  ।

 मुझे  प्राइवेट  इस  बात  पर  है
 कि

 कुछ  राज्यों  ने  ग्राम  au  के  कृत्यों  को  सीमित कर  दिया

 है  ।  यह  गलत  है
 ।

 ग्राम  सभा  तो  एक  ऐसा  नगर  राज्य  होना  चाहिये  जिसमें  सारी  जनता  सीधे-सीधे

 हाथ  बटाये  ।
 उसे  पंचायत

 के  काम
 का  पर्यवेक्षण  करना  चाहिये

 ।
 इतना  ही  मैं  तो  कहता हूँ

 feds  समिति  को
 समूची  जनता  के  वापस  में  मिलने  बैटने  का  श्रवसर  दिया  जाना  चाहिये  |  इनको

 अधिक  दूर  बनाकर  हम  कल्याणकारी  राज्य  की  बुनियादें  मजबूत  कर  सकेंगे  ।

 पृश्नी  तमाम  रेष
 :  इस  संकल्प को  दो  भागों  में  विभाजित  किया  जा  सकता है  ।  पहला

 भाग
 बलवन्त  राय  मेहता  प्रतिवेदन  से  संबंध  रास्ता  इस  प्रतिवेदन  में  यह  सिफारिश  की  गई  थी  कि

 प्रंग्रेजी  में



 ३६०  लोकतंत्रात़्मक विकेन्द्रीकरण  के  बारे  में  ३  १९६०

 लोकतंत्रात्मक  fred  के  लिये  fara  योजना  जानी  चाहियें  जिसमें

 पंचायत  समिति  तथा  जिला  विकास  परिषद  ये  तीन  रंग  होंगे  ।  पिछड़े  ईलाके  की  पंचायत  समितियों

 को  राज्य  सरकारों  द्वारा  उपाय क्त  सहायता  दी  जानी  चाहिये  ।  इनਂ  सिद्धांतों  कोਂ  स्वीकार  कर  लिया

 गया  था  ।  इसी  चर्चा  का  उद्देश्य  यह  है  कि  इन  सिफारिशों
 को

 अमल  करने  के  फलस्वरूप  हमें  जो  अनुभव

 घात  gare  उका
 विश्लेषण

 किया  जाय
 |

 कई  राज्यों में  शक्तियों  के  विकेन्द्रीकरण के  लिये  अधिनियम  बना  दिये  गये  हैं  ।  संकल्प  में

 संघ  व  राजस्थान  का  उल्लेख  किया  गया  है  ।  उक्त  तीनों  राज्यों  में  पंचायत  संबंधी  कई

 अधिनियम  पारित  हो  तू  ४  हैं  ।  तथापि  जैसाकि  समिति  ने  अपने  प्रतिवेदन  में  कहा  है  :  शक्ति  प्रत्या  भोजन

 को  वि  setter  मान  लिया  जाता  है  तथापि  इन  दोनों  में  भ्रातृ है  ।  शाक्ति  प्रत्यायोजन

 में  अ्रन्तिम  दायित्व  सरकार  का  ही  रहता  है  जब  कि  विकेन्द्रीकरण  में  सरकार  भ्रपने  दायित्व  व

 दारीयों  से  मुक्त  हो  जाती है  ।

 उकते  करके  श्रावार पर में पर  में  झपको  मद्रास  में  हुये  पंचायत  के  कार्य के  बारे  में  बताऊंगा

 मद्रास  राज्य  में  १९५८  में  पंचायत  अधिनियम
 पारित  हुआ

 ।
 इसके  राज्य  में  १४०००

 पंचायतें  बनाई  जानी  थों  ।  इस  #  अतिरिक्त  तीन  प्रकरणों  में  पंचायत  संघों  का  निर्माण  किया  जाना

 था  इस  /  अवन  PER  तक  सारे  राज्य  में  पंचायत  संघ  बन  जायेंगे ।  राज्य  सरकार  की  योजना

 के  अपसार  २१  विकास  ३८०  पंचायत  समितियां  १४०००
 पंचायतें

 स्थापित  की

 खापें गो  |

 तथापि जब  व्यवहारिक रूप  से  कार्य  किया  गया  तो  कई  कठिनाइयां सामने  arg  ।  राजस्व

 विभाग  वालों  ने  विनाश  दोषियों  को  छोड़ने में  प्रनिच्छा  प्रगट  की ।  पंचायत  अधिकारियों  की

 दीपों को  कम  करता  पड़ा  तथा  उन्हें  राजस्व  अधिकारियों  के  अधीन  काम  करना  होता  है  ।

 पंचायतों  की  ara भी  इतनों  अधिक  नहीं  होती  है  कि  वे  पुरे  समय  काम  करने  वाले  कर्मचारी

 निशक्त कर  सकें  राज सरकार को  इसका  वेतन  स्वयं  देना  चाहिये ।  इससे  प्रयास में  प्रिक

 सरलता  डोंगों  ।  यह  व्यवस्था की  गई  है  कि  पंचायत  समितियों के  सदस्य  अप्रत्यक्ष  निर्वाचन से

 चुने  हुई! |  पि  प्रधिक्रांशं पंचायत  के  सभापति  स्वयं  इन  समितियों  के  सदस्य  बन  जाते  इससे

 बरच्छा  यह  है  कि  मतदाताओं  को  ही  इन  समितियों  के  सदस्य  चुनने  का  भ्र धि कार  हों  ।  मैं

 राजस्थान
 wis  प्रदेश  में  gt  पंचायत  के  कार्य  के  बारे  में  जानना  चाहता  हूं  जिससे  कि  उनके

 श्रनुभव से अन्य राज्य से  अन्य  राज्य  लाभ  उठा  सकें  ।

 महोदय  पीठासीन  हुए  []

 fat  सुरेन्दर  नाथ  देवे दी  )
 :

 इस  क्षेत्र  में  जो  कुछ  भी  है  उसे

 लोकतंत्रात्मक  विकेन्द्रीकरण  कहना  भ्रांतिपूर्ण है  ।  क्योंकि  इन  संगठनों का  देश  की  झा धिक

 योजना
 में  कोई  स्थान  नहीं  है  कौर  न  सामाजिक ak  राजनैतिक  उद्देश्यों की  प्राप्ति  में  ही

 ही  इनका  कोई  महत्व है  ।

 भ्र भि प्राय ae  है  कि  विकास  योजनाओं  में  स्थानीय  जनता को  अधिक  से  भाग

 लेने  का  aaa  मिले
 |

 इंस  संबंध  में  मेहता  समिति  नै  तत्वकालीन  पंचायतों के  कार्य
 शासन

 किएਂ व्यवस्था
 को  ध्यान  में  रख  कर  त्रिस्तरीय  प्रणाली  की

 सिफारिश  की
 अर्थात्

 मूल ei  मे



 नोकतंश्रात्मक  विकेन्द्रीकरण  बार  में  प्रस्ताव  ENS है १२  १८८२

 जिला  पंचायत  समितियों  कौर  इन  संस्थाओं में  भाग  लेने  से  गांव  वालों  को

 मह  श्रनभव  होगा कि  वे  देश  के  पुननिर्माण  में  हिस्सा  ले  रहे

 इस  संबंध  में  श्रभी  तक  कोई  संतोषजनक  कायें  नहीं  ga  है
 ।  समुदायिक  विकास

 ह
 पुस्तिका मंत्रालय  द्वारा  प्रकाशित  राज  पर  विधान  तुलनात्मक  अघ्ययन

 से
 ज्ञात  होता  है  कि  इस  दिशा  में  बहुत कम  काय हुश्ना  है  ।

 बंगाल  तथा  बिहार  ने  इस
 संबंघ

 में
 कोई  अधिनियम  नहीं  बनाये  हैं

 ।
 संघ  क्षेत्रों  में  भी  जहां

 के  प्रशासन का  दायित्व  राज्य

 सरकारों पर  इस  संबंध  में  बहुत  कम  काम  उदाहरणार्थ  मणिपुर  झर

 त्रिपुरा  में  उत्तर  प्रदेश  पंचायत राज  अधिनियम  लागू  कर  लिया  ।  हिमाचल  प्रदेश  मैं

 इस  संबंध
 में  कोई  काम  ही  नहीं  किया  गया  ।  मंत्री  महोदय  भले  ही  इस  कार्य  में  बहुत  उत्साह

 दिखाते  हों  तथापि में  उन  से  ag  पूछना  मैं  चाहता  हूं  कि  वे
 संघ  क्षेत्रों

 में  यह  त्रिस्तरीय  प्रणाली

 कहां  कहां  लाग  कर  सके  |  यदि  उन्होंने  इसे  लागू  करने  का  प्रयत्न  किया  कौर  उन्हें
 अन्य

 मंत्रालयों  से  कठिनाइयां  महसूस  हुई  तो  यह  गम्भीर  बात  है  ।

 त्रिस्तरीय योजना  के  संबंध  में  यह  ध्यान  रखने  योग्य  बात  है  कि  जब  इस  के

 तीनों  प्रक्रम  एक  साथ  एक  स्थान  में  लाग  नहीं  किये  जायेंगे  इस  योजना
 अधिकतम

 लाभ  नहीं  उठाया  जा  सकेगा  ।  तथापि  विभिन्न  राज्यों  में  जो  झ्र धि नियम  पारित  fea  जा

 रह ेहूं  वहां  इसकी  उपेक्षा की  जा  रही  है  ।  किन्हीं  राज्यो ंमें  व  जिला  परिषदें नहीं  बना

 रह ेहें  तो  feel में  वे  पंचायत  समितियों की  स्थापना  को  अनावश्यक समझ  रहे  हैं  ।

 पंचायतों  में  चुनाव  के  बारे  में  भी  पृथक  पृथक  विनियम  बनाये  गये  हैं  इसी  प्रकार
 यदि

 किसी  स्थान
 में

 ४५००  व्यक्ति  एक  पंचायत चुनेंगे  तो  कहीं  ४००० या  ६०००  व्यक्तियों

 में
 एक  पंचायत  होगी  ।  मेरा  सुझाव  है  विकास  तथा  प्रशासनिक  मामलों

 में
 सब  से

 निचले  स्तर  पर  एकरूपता  waar  होनी  चाहिये  |

 सच्चाई  यह  है कि  गांव  के  लोगों  में  पंचायतों  तथा  सहकारी  समितियों  के

 बारे  में  कोई  उत्साह  नहीं  है  wife  उन  के  पिछले  ल के श्रनसार ये  संस्थायें

 नौकरशाही  व्यवस्था  को  में  लाने  के  साधन  मात्र  हैं  ।  हम  गाव  वालों  को

 यह  बतान  चहिए  कि  se  कूछ  wa  करन ेके  लिये  दश  ही  संसोधन  ak  जिम्मेदारी

 दी  जा  रही है  ।
 उन्हें  इस  कार्य  के  लिये  पर्याप्त  धनराशि  देनी  चाहिये  ।  मेहता

 समिति  ने  यह  सुझाव  दिया  था  कि  स्थानीय  राजस्व का
 vo

 प्रतिशत  इन  a  दिया

 नाय  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  बैद्य  की  समस्त  श्राय  का  चौथाई  भाग  ग्राम-विकास  प्रयोजनों  के

 को  पंचायत लिये  जाना  चाहिये ।  वस्तुतः  कार्यपालिका के  पदाधिकारियों

 के
 प्रतिनिधियों  इच्छाओं के  अनुसार  कार्य  करना  चाहिये  ।  यदि  ऐसा  किया  जायेगा  तो

 गांवों  का  कायाकल्प हो  जायेगा  :  कठिनाई यह  है  कि  हमारे  संविधान में  सत्ता  के  केन्द्रीय

 करण  का  समर्थन  किया  गया  है  श्र  उस  से  इन  संस्थाओं  को  वैधानिक  समर्थन

 नहीं  प्राप्त होता  है  ।
 यदि  sagas  हो  तो  हमें  aaa  संविधान  में  भी

 कर  इन  cee  को  ama  प्रोत्साहन  देना  चाहिये
 ।

 tar  )  में  झपने  से
 पूर्वे  भाषण  किताबों  के  मत  से  सहमत  नहीं  हूं  उन

 के

 कथन  का  यह  sera  प्रतीत  होता  है  कि  वे  योजना  आयोग  तथा  मंत्रि-मंडल के  सहयोंग

 क्षे
 प्रवासन

 की  एक  ऐसी  रूपरेखा  निश्चित  करना  med  हैं  जिसे  समस्त  राज्यों
 के

 ऊपर  हाबी  किया जा  सके  यदि  केन्द्र के  मंत्री  इन  सदस्यों के  दष्टिकोण  का  समझें

 or  तो  सचमुच रंगे  तो  सचमुच  यह  ह». |  बात  नहीं  होगी
 ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 माननीय  सदस्यों  ने  यह  बताया है
 पंचायतों

 के  संबंध  में
 राजस्थान

 का  अनुभव

 बहुत सफल  रहा  है
 |  मैं  को  प्रबंध  प्रदेश  का  अनुभव  बताना  चाहता  हम  ने

 ३०  या  ३४५  वर्ष  पुर्व  ब्रिटिश सरकार  के  विरोध  के  वावजूद भी  पंचायतें कायम  की  थीं  ।

 लेकिन  परिणाम  यह  हुआ कि  वे
 पंचायतें

 जातीय  ,  राजनैतिक तथा  दलबन्दी  का  उखाड़ा बन

 गई  ।  राज भी  यह  स्थिति है  कि  चुनाव  में  सफलता  पाने  के  लिये  उचित  या  अनुचित

 तरीके  afer  किये  जाते  हैं  ।  राजनैतिक  व  सामाजिक दबाव  डाला  जाता  परस्पर

 पैदा  कर  लोगों  को
 लड़ाया

 जाता  है  ।
 मेरा  सुझाव  है  कि  इन

 चुनावों  में  बहुमत &
 निर्वाचन

 के  साथ  साथ  लाटरी  डाल  कर
 सभापति

 या
 सदस्य  चुनने

 की  प्रथा  भी  प्रारम्भ  की  जाय  ।  इसका  यह  परिणाम  होगा  कि  इस  प्रकार  की

 अनुचित  वारदातें  जो  कि  बहुमत  प्राप्त  कर  चुनाव  में  सफलता  प्राप्त  करने  के  लिये

 की  जाती  थीं  नहीं  होंगी  ।

 श्री  तंगामणि ने  बविकेन्टीकरण ate  दोषियों के  प्रत्यायोजन  के  विभेद  की  कौर

 ध्यान  श्रावित किया  तथ्य  यही  है  fe  गांव
 पंचायतों

 को  कुछ  शक्तियों

 दे  दी  जाती  तथापि  अंतिम  स्वीकृति  राज्य  सरकार पर  निर्भर  रहती  है  ।  फल  यह

 होता है  कि  राज्य  सरकारें या  राज्यों  के  मंत्री  अथवा  wa  अधिकारी  उन  पर  झपना  दबाव

 edt हैं  पौर  राज्य  की  दूषित  राजनीति  को  पंचायतों  में  पहुंचा  देते  हैं  ।  मेरा

 सुझाव  है  कि  ष्  आयोग  की
 तरह  प्रत्येक राज्य  में  एक  पंचायत

 उच्चन्यायालय  के  किसी  न्यायाधीश  को  इसका अनुदान  अपयोग
 की  स्थापना

 की  जाय

 प्रधान  नियुक्त  किया  जाय  ।  राज्य  सरकारें  जो  रकम  पंचायतों  को  देना  चाहती  हैं  वह

 राशि  इस  mam  को  वितरण  करनेके  लिये  देदी  जाय  |

 पंचायतों  के  चुनावों  की  प्रक्रिया  की  वैधानिकता  या  वैधानिकता का  निर्णय  करने  के

 लिये  हमें  एक  भ्रायोग  नियुक्त  करना  चाहिये  |  यह  भ्रमण-न्यायिक  प्रकार  का  होगा

 उसका  प्रधान  एक  न्यायाधीश  जिसकी  सहायता  के  लिये  कुछ  पंचायतों के  प्रतिनिधि

 होंगे  ।  यह  न्यायाधीश  अपने  परामशंदाताश्रों की  सहायता  से  चुनाव  संबंधी  श्रनियमितताग्रों

 a  अपना  निर्णय  देंगे

 इन  पंचायतों के  निमित  एक  स्वतंत्र  लेखा-पालक  कौर  लेखा-परीक्षक  समिति  होनी

 चाहिये  तभी  पंचायतों का  काम  उचित  तरीके  से  चल  सकता  ।

 राजनीतिक  दलों  को  पंचायतों  चुनावों में  हस्तक्षेप  नहीं  करना  चाहिय े।

 उन  के  हस्तक्षेप  के  कारण  गांवों की  पारस्परिक  दल  बन्दी  को  बल  मिलता  है  ।

 कुछ  दिनों  पूर्वे  श्री  जब  प्रकाश  नारायण ने  भी  यही  सुझाव  दिया  ।  स्वतंत्र  पार्टी

 ने  इसे  स्वीकार कर  लिया  है  ॥

 fat
 म०  शठ  माथुर  )  बलवंत  wa  मेहता  समिति  के

 प्रतिवेदन  को

 प्रकाशित  हुए  दो  वर्ष  से  भ्रमित  हो  गये  हैं  तथापि  ३  या
 ४  राज्यों को  छोड़  कर  किसी ने

 भी  इसके  ग्रतुसार  कायें  नहीं  किया  है  ।

 मैं  श्री  सुरेन्द्र  नाथ  द्विवेदी  की  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  जब  तक  संविधान  में  तदनुसार

 dared नहीं  तब  तक  हम  समिति
 में  बतायी  गई  प्रणाली के

 कार्य  नहीं  कर  पायेंगे ।
 कर  न

 अवन  बर

 मूल  अंग्रज़ों
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 सदस्यों ने  राजस्थान  में  पंचायतों  के  कार्य  की  waar  की  है  ।  पंचायतें  लोकतंत्र  की

 बुनियाद  देश  में  लोकतंत्र  तभी  सफल  हो  सकता  है  जब  कि  शाक्ति  का  विकेन्द्रीकरण

 उसे सब  से  निचले  स्तर  तक  पहुंचाया  जा  सके  ।  जब  तक  ऐसा  ag  fear  जायेगा  तक

 हैक  गामीणों को  विकास  कार्यों  के  करने के  लिये  प्रेरणा  प्राप्त नहीं  होगी  ।

 हमें  यह  र  करना  होंगा  fe  वर्तमान  परिस्थितियों  में  मेहता  प्रतिवेदन  की  कई  बातें  उचित

 ठहरती  हैं  उदाहरणार्थ  प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है  कि  पंचायत  समिति  sen  जिला  परिषद् का

 wars  एक  सरकारी  अधिकारी  को  होना  चाहिये ।  वर्तमान  स्थिति  में  कोई  इस  बात  को  ae

 दे  लिये  तयार  नहीं  है  कि  गर-सरकारी  व्यवसायों  की  एक  संस्था  का  प्रधान  कोई  सरकारी  अधिकारी

 हो ।  इनका  प्रधान  गैर-सरकारी  व्यक्ति  ही  होना  चाहिये  ।  राजस्थान
 में

 पंचायत  समिति  के

 धान का  चुनाव  भी
 वयस्क  मताधिकार  के  झ्राधार  पर  होता  है  जब  किः  प्रतिवेदन में  इसका  चुनाव

 श्रप्नत्यक्ष तरीके  से  करने  की  सिफारिश फी  गई  है  ।  तथापि यह  प्रणाली  अधिक  उपयोगी है  ।

 दलितों  के  विकेन्द्रीकरण  क  रने  की  श्राववयकता  इस  कारण  हुई  कि  यह  अनुभव

 किया  गया  कि  सामुदायिक  विकास  का  काम  बिना  जनता  के  सक्रिय  सहयोग  के  पूरा  नहीं  हो  सकता

 है  ।  जनता  से  सक्रिय  सहयोग  प्राप्त  करने  के  उद्देश्य  से  मेहता  समिति  नियुक्त  की  गई  |

 ma  प्रश्न  यह  है  कि  हमने  faa  का  विकेन्द्रीकरण किया  है  या  उनका  प्रत्यायोजन  कर

 दिया है  ।  राजस्थान में  शक्ति  सच्चे  रूप  से  विकेन्द्रीकरण  किया  गया  है  ।  उदाहरणार्थ  राजस्थान

 थें  पंचायत  समिति  का  बजट  १०  करोड़  है  जिसके  व्यय  करने  का  उन्हें  पुरा  भ्र धि कार  है  ।  उसकीਂ

 war  परीक्षा  पृथक  रूप  से  होती  है  ।  पंचायतों में  नियुक्तियों  के  लिये  एक  स्वतन्त्र ग्या योग  है  ।  यही

 marr  इसके  प्राधिकारियों  को  चुनता  है  ।  इस  प्रकार  ग्रामीणों  को  कुछ  ठोस  अधिकार  कौर

 दारियां दी  गई  हैं  ।  महीनों पूर्वे  पंचायतों  के  चुनाव हुए  थे  ।  यद्यपि  यह  एक  प्रयोग था  तथापि

 धामिन  लोग  बहुत  प्रकार  से  काम  कर  रहे  हैं  यद्यपि  कुछ  कठिनाइयों  वा  सामना  करना  पड़ा  है

 तथापि
 फिर  भी

 इस  क्षेत्र  में  श्राद्यातीत  सफलता  प्राप्त  हुई  है  इसीलिये  हम  २  भ्रवतूबर  को  जिस  दिन

 से  यह  विकेन्द्रीकरण का  कायें  प्रारम्भ  किया  गया  था  एक  महान  दिवस  मानते  यह  झ्रावश्यक

 है  कि  हमें  जनता  में  विश्वास  हों  ।  यदि  उन्हें  काम  करने  का  अवसर  दिया  जायगा  तो  वे

 सफल  होंगे  ।

 श्री  हम  तीसरी  योजना  आरम्भ  करने  जा  रहे  हमें  चाहिए  कि  हम  पंचायत  समितियों  को

 we  अधिकार  देवें
 कि

 वे  ort  अपने  क्षेत्र  के  लिये  योजनायें  बना  सकें  ।  हमें  उनकों  खाद्य  उत्पादन

 aa  सामाजिक
 सुविधाओं  की  वृद्धि  के  लिये  योजनायें  बनाने  का  पुरा  wae  देना  चाहिये  ।  गांवों

 में

 शाम  राष्ट्रीय  विस्तार  झ्र घि कारी  तथा  सरपंचों  को  सभाय  करके  वहां  के  ग्रामीणों  की

 त्राञ्मों
 का  पता  लगाना  चाहिये  तदनुरूप  योजना  बनानी  चाहिये

 ।
 जब  इस  प्रकार  गांव  स्तर

 से

 योजना  बनेगी
 तभी

 उसे  सच्ची  योजना कहा  जा  सकता  है  ।  वस्तुतः  लोकतंत्रात्मक  विकेन्द्रीकरण

 के  द्वारा  ही  गांधी
 जी

 के  राम-राज्य  का  स्वप्न  साकार  हो  सकता है  ।

 जयपाल  सिह  भ्रनुसुचित  ख़ादिम  :  मेरे  कहने  का

 धरिप्राय  यह  नहीं  था  कि  कल्याण  कार्य  पर  धन  व्यय  न  किया  जाये  ।  कबाइली  क्षेत्रों  में
 पंचायत

 व्यवस्था  बहुत  दिनों  से  चली  झा  रही  लेकिन  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  बाद  से  मानों  हमने  इस  व्यवस्था

 की  जड़  ही  उखाड़  फेंकी  है  ।  हमने  पंचायत  भ्रधिनियम  बनाया  श्र  सोचा  कि  एक  दिन  में  ही  सारा

 दा काय
 oon  ci  ei शणअसमाथन

 हो
 जायेगा

 ।
 लेकिन  यह  धारणा  गलत  थी

 ।  मेरी  fi  त  यह  है  कि  तीसरी  पंचवर्षीय
 ee

 ie  भ्रंग्रेजी में
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 |  श्री  जयपाल  सिह  ]

 UTA  में  हम  जो  ३००  करोड़  रुपये  व्यय  करना  चाहते  हें  उसे  जनता  का  समर्थन  प्राप्त  नहीं  है

 जनता  नहीं  चाहती  कि  इतनी  uta  खर्च  की  ऐसा  प्रतीत होता  है  कि  हमने  समस्या
 को  जड़े

 से  नहीं  पकड़ा  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  समस्या  को  ग्रामीण  क्षेत्रों  से  शुरू  करना  चाहिये  ।  बिहार

 में  इस  व्यवस्था  की  असफलता  रही  है  ।  मैं  यह  मालूम  करना  चाहता  हूं  कि  लोकतंत्रीय  विकेन्द्रीकरण

 से  क्या  मतलब है  ।  मेरे  क्षेत्र  में
 पंचायत

 व्यवस्था  बहुत  लम्बे  समय  से  चली  at  रही  है

 करण  वहां  नहीं  उठता ।  भ्रनुभव  के  आधार  पर  मैं  कह  सकता  हुं
 कि

 यह  कायें  बहुत

 कुछ  ग्रंथों  में  राजनीतिक  आघार  पर  हो  रहा  है
 ।

 नगर  हम  चाहते  हैं  कि  इस  योजना
 को

 सफलता

 तो  यह  आवश्यक  है  कि  जनता  का  समन  इसे  मिले
 ।

 जनता  को  ऊपरी  बातों
 a

 मुखों  नहीं

 बनाया  जा  सकता  जेसा  किः  हम  पिछली  योजनाकारों  में  करते  रहे  हैं  ।  निश्चय ही  हमने  भूलें की  हैं

 अब  समय  a  गया  है  जब  कि  हम  शीरानी  उन  भूलों  को  सुधार  सकते  हैं
 |

 डा०  मा०  श्री
 सभा  में  माननीय  सदस्यों  के  भाषण  एवं  प्रतिवेदन  से  यह

 पता  चलता  है  कि  विकास  कार्यक्रमों  ने  उतनी  उन्नति  नहीं  की  है  जितनी  कि  जनता  को  तराशा  थी  ।

 arc  न  इस  कार्यक्रम के  राजनीति परिणाम  ही  निकले  हैं  ।  इसलिये उन्हें  अधिक  जनप्रिय

 लाभदायक  बनाने  फे  लिये  यह  ग्रावश्यकਂ है  कि  इन्हें  कछ  प्रेरणा दी  जाये  |  इसके  लिये  मेहता  समिति  ने

 एक  उपाय  यह  पोवा है  कि  इसका  विकेन्द्रीकरण  कर  दिया  जाये  ।  मेरा  विचार  है  कि

 से  पूर  शब्द  का  प्रयोग  निरंक  है  क्योंकि  विकेन्द्रीकरण  का  अभिप्राय  ही  लोकतंत्रीय

 व्यवस्था  है  ।  आपका  श्रभित्राय  यह  प्रतीत  होता  है  विकेन्द्रीकरण करने  केਂ

 जिन  लोगों  Boe सता  करायेगी उनमें  काम  करने  के  लिये  उत्साह  होगा  कौर  वे  काम  करेंगे

 लेकि  इसें एक  कीगई  यह  है  कि  इत  काम  करने  वालों  की  विचारधारा अपने  पास  पास  रहने

 वालों  तथा  उन  ह  नेतायों  की  विचारधाराप्रों  के  प्रसार  प्रभावित  होती  रहती  है  ।  उनकी

 aide  भारत  सरकार पर  लगी  ई  हैं  कि  सरकार की  नीति  क्या  रहती

 हम  देखत ेहैं  कि  सरकार  ने  जो  संकल्प  पारित  किये  हैं  जो  ara  किय हैं  वही

 उनकी  नीति  है  लेकिन  उतकों  देखने  से  यह  स्पष्ट  है  कि  सरकार  श्रमिक  से  अ्रधघिक  सत्ता

 अपने  हाथ  में  लेता  चाहती  है  कम  कम  प्राधिकार  दूसरों  को  देना  चाहती  जनता के  भ्र धि कार

 पह  कहू  कर  उनसे  ले  गये  हैं  कि  सरकार  समब्टिरूप  से  जनता  का  भला  करना  चाहती  है  ।

 इससे  प्रकट  है  कि  सरकार  की  नीति  विकेन्द्रीकरण  के  विपरीत है  ।  aa  तक  जो  वाद  विवाद  यहां

 gare  उससे  यह  स्पष्ट  है  कि  सरकार  तथा  उसके  समेत  जनता  के  नाम  पर  सरकार  को

 सै  अधिक  sofia  देने  के  पक्ष  में  है  ।  और  इसे  ही  हम  केन्द्रीकरण कहते  हैं  ।  इसके  विकेन्द्रीकरण

 के  कारण
 ही

 जनता  का  उत्साह  कम  हो  रहा  इसलिये  मेरा  निवेदन  है  कि  कुछ  उपाय  ढूंढे
 लायें  ।

 सामुदायिक  विकास
 तथा  सहकार  मंत्री  (sit  go  कु०  डे  )  :  पिछले  सत्र  में  जब  इस  पर  चर्चा

 होने  वाली  थी  तो  मुझे  उस  समय  बड़ी  प्रसन्नता  हुई  थी  क्योंकि  कृषि  केਂ  अतिरिक्त  यही  एक  ऐसा  विषय

 था  जिस  पर  मैंने  तथा  झपने  मंत्रालय  के  सभी  कर्मचारियों  ने  यथासंभव  इस  पर  पूरा  पूरा  ध्यान  केन्द्रित
 किया था

 जब  हम  लोकतन्त्रीय  प्रक्रिया  को  बढ़ाने  शौर  इस  सभा  की  सार्वभौम  सत्ता  जो  इस  देश  की

 पर  बात  करते  हैं  तो  यह  बात

 बहुत

 ही

 महत्व  की  है

 कि

 इससे

 न

 केवल  उन

 ले
 लोगों

 को
 ही

 है
 we

 मुर  viet  में
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 जिनके  लिये  कि  यह  प्रकिया  बढ़ाई  जा  रही  है  बल्कि  उनके  प्रतिनिधि  संसद  सदस्य एवं  विधान  tang

 सदस्यों  को  भी  इस  बात  का  अवसर  मिलेगा
 कि

 वे  इन  कार्य  वासियों
 की

 जटिलता ग्र ों  को  जिनका
 कि

 विस्तार  किया  जा  रहा  है  समझ  सकें  प्रौढ़  चाहे  जिस  रूप  में  भी  सभा  इस प्रक्रिया की  वांछनीयता

 निर्धारित  करे  उसके  आधार  पर  इस  के  विरोधियों  को  चुनौती  दी  जा  सके  और  देश  में  प्रगतिशील

 लोकतंत्र  लाने  वाले  व्यक्तियों  को  इस  बात  का  अवसर  मिल  सके
 कि

 वे  इसके  लिय  सुरक्षात्मक  उपबन्ध

 बना  सक  |

 इसीलिये इस  वाद-विवाद  को  मैं  बहुत  महत्व  देता  हूं  क्योंकि  इससे  देश  क्रो  यह  जानते  का  झ्र वस रें

 मिलेगा  कि  इस  सर्वोच्च  संसद  के  सदस्य  इस  afar  विरोध  के  बारे  में  क्या  विचारधारा  रखते  हैं  तथा

 इसे  क्या  महत्ता  देते  हैं
 ।  इस  समय  इस प्रक्रिया की  विस्तृत  इसका  दार्शनिक  प्राधिकार  तथा  इसके

 उद्देशय बता  कर  सभा  का  समय  नहीं  लूंगा  क्योंकि  सराकार  द्वारा  बनाई  गई  समिति  ने  इस  प्रक्रिया  को

 पंचायती  राज  का  नाम  दिया  है  ।  यह  पंचायती  राज्य  ही  हम  प्रपने  देश  में  लागू  करना  चाहते

 हैं  ।  मैं  यह  बात  स्वीकार किये  लेता हूं  कि  सभा  ने  इस  ara  को  मान  लिया  है  तथा  स्वीकार

 कर  लिया  है  कि  इस  सभा  की  जो  लोकतंत्री यता एवं  सर्वोच्चता  है  वह  सभी  स्तरों  पर  यहां  तक  कि

 प्रामीण  स्तर  पर  भी  बनी  मैं  यह  भी  मान  लेता  हूं  कि  यह  स्वीकार कर  लिया  गया  है  कि  लोकतंत्र

 जिसे  भ्रन्ततोगत्वा  जीवित  रहना  है  उसे  भी  प्रजातंत्रीय  ग्रा घार  पर  निर्घारित  करना  है  जिसका  कि

 उपयोग  नीचे  की  संस्थापकों  में  ही  नहीं  होता  है  बल्कि  परिवारों  में  भी  होता  है  ।

 हमने  पिछले  दो  ast  में  नया  किया  है  यह  में  सभा  को  बताना  चाहेगा  ।  श्री  रामकृष्ण ने  यह

 सुझाव  दिया  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्र  एक  झ्रादश  विधि  बनायें  ।  लेकिन  श्राप  देखते  हैं  कि  जब

 कभी  भी केन्द्र द्वारा  इस  प्रकार की  कोई  भ्रादर्शात्मक  कार्यवाही  की  जाती  है  तो  राज्यों  द्वारा  प्रेरणा

 सोची  हुई  बात  दब  जाती  शव  उनके  सो  चने  में  रुकावट पड़ती  है  क्योंकि  वे  राज्य  यह  सोचने

 लगते  हैं  कि  केन्द्र  ने  ज़ब  यह  विधि  बनाई  है  तो  निश्चय  ही  काफ़ी  सोच  विचार  के  बाद  बनाई  होगी

 क्योंकि वहां  केन्द्र  में  देश  के  महान  व्यक्ति बड़े  हुए  लेकिनਂ  परिस्थितियां देश  के  विभिन्न  स्थानों

 में  प्रति  हैं
 ।

 यह  स्वाभाव  है
 कि

 देश  के  एक  भाग  में  जो  प्रभावी  होती  है  वहू  दुसरे  भाग
 में भी  उसी  प्रकार  प्रभावी होगी  ।  ऐसी  स्थिति  में  मैं  प्यार  यह  सोच  कि  मैं  अथवा  मंत्रालय  यह  करे  कि

 वह  प्रत्येक राज्य  से  इस  बारे  में  अलग  से  चर्चा  करे  श्र  बाद  को  प्रत्येक  राज्य  को  उन  सभी

 विचार घारा त्रों  से  अवगत  कराये  जो  कि  उसे  सभी  राज्यों  से  प्राप्त  हुई  संक्षेप  में  मै  निवेदन  करना

 चाहुंगा
 कि

 पिछ्ले  कुछ  महीनों  से  हम  ऐसा  ही  कर  रहे  हैं  ।  हम  राज्यों  को  न  केवल  नई  विचार

 array से  अवगत  ही  करा  रहे  हैं  बल्कि  उन  राज्यों  के  जसे  कि  wie  तथा  wer  दूसरे

 राज्यों
 के  अनुभवों  से  भी  परिचित  करा  रहे  हैं  जिन्होंने  कि  अपने  यहां  पंचायती राज्य  लागू  किया

 बह  पहला  कायें  दै  जो  कि  हम  कर  रहे  हैं  ।

 दूसरे  यह  बात  कट्टी  गई  है  कि  केन्द्र  सम्पूर्ण  देश  के  लिये  एक  समान  ढांचा  तैयार  करने  की

 प्रत्येक  राज्यों  को  इच्छानुसार  कार्य  करने  की  अनुमति  देकर  भ्रान्ति  उत्पन्न  कर  रहा  है  ।  श्राप

 जानते  ही  हैं  कि  संविधान  ने  प्रत्येक  राज्य  को  स्वायत्तता  का  अधिकार  प्रदान  किया  साथ ही  मैं

 ag
 भी

 बता  देना  कि  जहां  तक  मूलभूत  बातों  का  प्रदान  है  हम  समान  रूप  से  उनको  हल  करने

 का  प्रयत्न कर  रहे  हैं  |  पहली  बात  यह  है
 कि

 जनता  एवं  उनकी  संस्थाओं को  उपयुक्त  दायित्व

 fea  जाये
 ।

 दूसरी  बात  यह  देखनी  है  कि  किन  स्तरों  पर  विकेन्द्रीकरण  हो  रहा  है
 ।

 तीसरी  ara

 यह  देखनी है  कि  सुरक्षा  के  ऐसे  कौन  से  उपाय  was  पय
 हैं  जो  कि  इन  लोकप्रिय  संस्थाओं  को

 wattage  नियंत्रण  से  एवं  सरकार  के  ऊपरी  अधिकारियों  के  निदेशों  से  बचा  सकें  ।  ये  कुछ  मूलभूत

 बातें  एसी
 हैं

 जिनकी  सुरक्षा  केन्द्र  द्वारा  की
 जानी  कौर

 हम  इसके  लिये  प्रयत्न  कर  रहे  हैं
 ।
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 त्री  सु०  तक

 el  तक  कि  जब  किसी  राज्य  की  विधान  सितारों  में  तत्सम्बन्धी  कोई  विधि  प्रस्तुत  की
 जाती  है  तो

 इम  यह  देखते हैं  कि  क्या  इस  विधेयक  में  मूलभूत  सिद्धान्तों
 की

 पूर्ति  हो  गई  है  यदि  नहीं तो  उन
 कमियों

 हो  टूर  करने  के  लिये  राज्य  सरकार  का  ध्यान  प्रा कर्षित  करते  हैं
 ।

 आ्रापफो  यह  जानकर  प्रसन्नता  होंगी

 कि  राज्यीय  सरकारों  ने  हमारी  ara  सुनी  है  ale  उसका  पालन  भी  किया  है  ।  राजस्थान

 धौर  मद्रास  राज्यों  ने  ही  पंचायती  राज्य  सम्बन्धी  विधियां  नहीं  बनाई  हैं  बल्कि  मैसूर  राज्य  ने
 भी

 अधि

 नियम tare  किया  है  ।  इन  राज्यों में  पंचायतों  का  चुनाव  gar  है  तथा  उच्च  संस्थापकों  के  लिये  भी

 इति निधि पों का  निर्वाचन  किया  गया  है  ।  उड़ीसा  ने  भी  अधिनियम  बनाया  है  कौर  शीघ्र  ही  इस

 छम  को  क्रियान्वित करने  वाला  है  ।  श्रीराम  ने  भी  विधि  तैयार  की  है  लेकिन  oe  वहां  ये  झगड़े

 न  हुए  ata  तो  काफी  प्रगति  हो  गई  होती  ने  विधि  के  ate  निलम्बित  उचित  चुनावों

 का  काम  भी  समितियों  तथा  महकूम  परिषदों  के  तथाकथित  ढांचे  के  आधार  पर  art

 बढ़ाया  ।  इस  बात  का  विरोध  किया  गया  कि  ग्रासिम  में  जिला  परिषदों  के  स्थान  पर  महकूम  परिषदों

 को  कार्यों  करने  की  ग्र तू मति  क्यों दी  ।  व्यक्तिगत  रूप  से  तो  मैं  यह  सोचता  हूं  कि  ऐसा  करने  में  कोई

 विरोध की  बात  नहीं  है  ।  यदि  बाद  को  चल  कर  हम  तथा  राज्य  सरकार  यह  करती  है  कि

 भाकपा  परिषदें  उपयुक्त  नहीं  हैं  शौर  इनके  स्थान  पर  जिलापरिषदें  होनी  चाहिये तो  यह  कार्य

 ea  विधि में  एक  साधारण  से  संशोधन  के  द्वारा  बिना  किसी  कठिनाई  के  किया  जा  सकता  है  ।

 पूर्ण  बात  देखने  की  यह  है  कि  क्या  वें  वास्तव  में  कार्य  च.हते  होकर  क्या  वे  विश्व  में

 साम्य  निकायों  तथा  खंड  स्तरीय  निकायों  अथवा  अन्य  ऐसी  संस्थाओं  को  जो  कि  उन्होंने  खंड  स्तरीय

 निकायों के  स्तर  पर  नियुक्त  की  अघिकार देना  चाहते हैं  ।  यह  कार्य  राज्य  सरकार  द्वारा

 किया जा  रहा  है  हमने  यह  सुनिश्चित करने  का  प्रयत्न  किया  है  कि  इस  विधि  में  कोई  त्रुटि  तो

 नहीं है  ।

 सत्ता  के  हस्तान्तरण  कै  बारे में  श्री  रंगा ने  कहा है  कि  इन  निकायों  के  ऊपर  राज्यीय

 सरकारों  का  बहुत  बड़ा  नियंत्रण  होगा  अतः  एक  न्यायिक  आयोग  की  नियुवित  की  जानी  चाहिये

 कौर  इस  प्रयोग  राज्य  सरकारों  तथा  पंचायतों  के  बीच  धन  बांटने  का  अधिकार  fea

 जाना  यह  ठीक  है  कि  न्यायिक  व्यवस्था  में  मेरी  बड़ी  श्रद्धा  एवं  विश्वास  है  ।  लेकिन

 भेरा  विचार  है  कि  जेसे  ही  एक  बार  इस  न्याय  व्यवस्था  को  देश  की  सैकड़ो  पंचायतों  में  घन

 बांटने
 का  काम

 मिलेगा  एवं  उसका  प्रशासन  करना  होगा  ज्योंही  इनमें  तथा  प्रशासकीय  संगठनों

 में  कोई  wat  नहीं  रह  जायेगा  ।  इसलिये  न्यायिक  प्रशासन  के  नियुक्त  करने  की  कोई  वात
 उठती  है  तो  उसकी  नियुक्ति  धन  का  वितरण  करने  के  लिये  नहीं  बल्कि  wer  दूसरे  प्रयोजनों

 के
 लिये  होनी  चाहिये  ।  wattage  न्यायिक  अयोग  इस  बात  को  देखे  कि  क्या  इन  खंड

 नक प्ँचायतों  तथा  wea  परिषदों  में  कर्मचारियों  की  नियुक्ति  कुछ  तय  ठीक
 कसौटी  एवं

 मानदंड

 के  भ्राता  पर  हुई  है  ।  यह  कार्य  विभिन्न  राज्यों  में  विभिन्न  रूप  से  किया  जा  रहा  है  ।  मैं

 ea  न्यायिक  oat  की  नियुक्ति  को  इसी  रूप
 में

 लेता  हूं  जिस  प्रकार  केन्द्र  में
 संघ

 लोक

 सेवा  ग्रोवर  राज्यों  में  राज्य  सेवा  आयोग  है  ठीक  उसी  प्रकार  यह  आयोग  भी  पंचायत

 नोक  सेवा
 wa

 केਂ  रूप  में  होगा  ।  इसका  कोई  ake  दूसरा  विकल्प  नहीं  है
 ।

 यह
 र्

 में  है
 ।

 कुछ  राज्य  इसके  बारे  में  गम्भीरता  से  विचार  कर  रहे  हैं
 ।

 चुनाव  तथा  प्रिय  प्रकार  के  झगड़ों  की  जांच  ale  देखभाल  के  लिये  एक  स्वतंत्र
 न्यायाधिकरण  अथवा एक  स्वतंत्र  आयोग हो  सकता  जैसा कि  चुनाव  आयुक्त  निस्संदेह  यह

 थी  उपयुक्त  समय  पर  बन  जायेगा  ।  इस  समय  हमारे  सामने  समस्या  यह  है  कि  इन  निकायों

 का  कोई  रूप  निर्धारित हो  जाये  ।  निस्संदेह  इन  निकायों  के  विकास  में  शुरू  में  काफी  कठिनाई

 होमी
 ।

 लेकिन  इस  बारे  में  कोई  भ्रांति  नहीं  होनी  चाहिये  कि  पंचायती  राज  एक  तापमान
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 होगा  ate  यह  प्राविधिक  are  प्रशासकीय
 का  साधन  बनेंगा  |

 यह  बात  निश्चित  हैकि

 यदि  कुशल  खंड  संगठन  में  हम  कुशल  ate  ईमानदार  लोकप्रिय  प्रतिनिधित्व  समस्याओं  की  afar

 एवं  कुशलता  ak  जोड़  दें
 तो

 कोप  बहुत  ही  शीघ्रता  एवं  तेजी  से  आगे  बढ़ेगा
 ।

 यह  भी

 सच  है  कि  यदि  किसी  ager  एवं  बेईमान  खंड  संगठन  को  लोकप्रिय  संगठन  के
 साथ  मिला

 कें  जो  कि  उसके ऊपर  नियंत्रण  कर  सके  तो  यह  कुदाल  एवं  बेईमान  सरकारी  संगठन  भी

 are  ढंग  से  काम  करने  लगेगा  ।  हम  यह  बात  सुनिश्चित  करना  चाहते  हैं
 फि

 ये  निकाय

 कोई  रूप  घारण  et  ग्रोवर  इन  संस्थानों  में  काम  करने  वाले  व्यक्तियों  को  लोकतंत्र  की  उस

 प्रक्रिया  को  समझने  जिसमें  कि  सरकार  संगठन  को  विशेष  कायें  करना  उचित  प्रशिक्षा

 मिले  क्योंकि  जनता  के  संगठनों  का  एक  दूसरा  भी  कार्य  है  भौर  यें  दोनों  के  कार्य  एक  दूसरे

 के  सहायक  यह  बात  पहले  तो  इन  को  बतानी  हैदर  इन  संस्थानों  तथा  इनमें  काम  करने

 बाले  व्यक्तियों  में  रूप  से  संचरित  करनी  है  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  इन  खंडों  में  काम  करने  वाले  प्रतिनिधियों  में  भी  प्रशासकीय

 एवं  प्रविधिक  क्षमता  उत्पन्न  करनी  है  ताकि  वे  खंड  पंचायत  कौर  चली

 परिषद्  स्तर  पर  उपसमितियां बना  सकें  कौर इस  प्रकार  विभिन्न
 प्रकार  खंड  कार्यक्रमों  जेसे

 संचार  तथा  प्राय  दूसरे  कामों  में  खंडों  में  काम  करने  वाले  कर्मचारियों

 की  अधिक  कुशलता  से  सहायता  कर  सके  एवं  उनका  हाथ  बंटा  सके  ।  सम्पूर्ण  देश  के  सभीਂ  राज्यों

 में  यह  प्रशिक्षण  कार्य  चल  रहा  है  ।  यह  बात  सुनिश्चित  है  कि  जब  तक  देश  की  प्रदिधघिक

 नहीं  बढ़ती  तथा  हमारे  संसाधन  जेसे --  खाद्य  उत्पादन  में  भी  उचित  कीड़े

 मकोड़े  मारते  की  चारों  के  उपयोग  उचित  प्रबन्ध  विकास

 नहीं  होता  तब  तक  पंचायती  राज  इन  वस्तुश्नों  स्थान  नहीं  ले  सकता  ।  तीसरी  योजना  में

 पह  कार्यवाही  को
 जा  रही है  कि  जन  उद्योग  इरादी  जैसे  संसाधनों  का

 विकास हो
 ।  हम  साथ  ही  इस  बात  का  भी  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  जन  संगठन  भी  प्राविधिक  एवं

 प्रशासकीय  दृष्टि  से  विकासित  हों  ताकि
 वे  इन  सभी  सुविधाओं  का  पुरा  पूरा  लाभ  उठा  रुकें

 प्रथा  उन  सभी  संगठनों  की  सेवाओं  से  भी  लाभ  उठा  रूकें  जो  कि  उनके  sea  होंगे  ।

 श्री  जसपालसिंह  tart  क्षेत्र में
 किये

 जाने  वाले
 काम

 के  बारे  में  प्रदान  किया  है  ।

 मे  अपने  व्यक्तिगत  न्नूभव ध्  के  आधार  पर
 कह  सकता  हूं  कि  वहां  बहुत  बरच्छा  कार्य  हो

 में  उस  क्षेत्र  में  कई  बार  चूका हूं  ।  उनके  जिले  तथा  उनके  निर्वाचन  क्षेत्र  एवं

 उसके  आसपास  के
 क्षेत्रों  में  सामुदायिक  विकास  कार्यक्रमों  में  शुरू  होने  से  पूर्व  खेती  के  विकसित

 were  बिल्कुल  भी  शुरु  नहीं  हुए  थे  ।  वहां  पहली  बार  लोग  श्रच्छेढंग  के

 का  प्रयोग
 कर  रहे  पहली  बार  उनको  इस  बात  की  जानकारी  हुई  है  कि  कीड़े  मकोड़े

 मारने  को  दवाइयां  क्या  हैं  किस  प्रकार  aa  का  उत्पादन  किया  जाता  है  तथा  कच्छ

 औजारों  का
 प्रयोग  किया  जाता है  ।  हम  गांवो ंमें  चिकित्सा  सेवा  का  विस्तार कर  रहे  हैं  ।

 लड़कों  तथा  लड़कियों
 को

 शिक्षा  के  विस्तार  में  काफी  विकास  gan  स्त्रियों  द्वारा  किये  जानें

 चाले  काम
 में  के

 क्षेत्र
 में  भी

 काफी
 काम  किया

 गया  है  जो  कि  उस  क्षेत्र  में  बहुत ही  प्रेरणादायक

 है  कौर  में  ने  सारे  देश  को  इस  बात  की  सिफारिश  की  है  कि  स्त्रियों  द्वारा  काम  करने  के

 क्षेत्र  में  जो प्रगति  एवं  काम  उस  क्षेत्र  में  हुमा  है  वह  हम  सभी  के  लिये  भ्रनुकरणीय  है
 ।

 इस
 aa

 के  होते  हुए
 भी

 वे  कहते  हैं  कि  वहां  कुछ  नहीं  gare
 aka

 कुछ  भी  हुआ  है

 We  संव  जालसाजी
 यह  सुनकर  मुझे  जालसाजी  के  कुछ  मामले  हुए  हैं  घौर

 wa  भी  दो  रहे  हैं  ।
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 qo  वा०

 उनका  कहना  है  कि  उनके  क्षेत्र  में  पंचायतें  afer से  हैं  ak  वह  पूछते  हैं  कि

 पंचायतों  के  द्वारा  कार्य  क्यों  नहीं  हो  रहा  है  ।  यही  एक  पहेली  है  जो  मेरे  सामने है
 शर

 जिसके  लिये  में  उनके  राज्य  के
 साथ  प्रयत्न  कर  रहा  हुं  ।  मेड़ता  समिति  द्वारा

 जिस  पंचायत

 राज  की  सिफारिश  की
 गई  है  उसको  राजस्थान  श्र  आंध्र  तथा  अन्य  राज्यों  ने  अपना

 लिया  है  ak
 उनके  राज्य

 में  भी  बड़ी  तेजी
 से  इस  व्यवस्था  के  अनुसार  कार्य  हो  रहा  है  |

 वहां  के  विधान  सभाई  सदस्यों एवं  उस  क्षेत्र  के  संसद्  सदस्यों  से  मैं  इस  कार्य .  के  लिये  उनका

 समर्थन  मांग  रहा  हूं  में
 उनसे  निवेदन कर  रहा  हं  कि  वे  इस  कार्य  को  चरागे

 के  लिये

 अपने  मुख्य  मंत्रो  को  सहायता  दें  ।  कौर  इस  बात  में  सहायक  बने  कि  वहां  प्रत्येक  कार्य

 पंचायतें  के  द्वारा  हो  ।  मुझे  इस  बातप्में  कोई  शक  नहीं  है  कि  उनके  क्षेत्र  के  लोग इस  कायें

 को  अन्य  राज्यों  की  जनता  की  अ्रपेक्षा  अधिक  aes  ढंग  से  करेंगे  क्योंकि  वे  लोग  पंचायत  राज्य

 से  आदिकाल  से  ही  परिचित  मैं  आशा  करता  हूं  कि  माननीय  सदस्य  मुझे  तथा

 अपने  राज्य  के  मुख्य  मंत्री  को  श्रपना  पुरा  पूरा  सहयोग  देंगे  ताकि  यह  जिससे  कि

 वह  पुर्णतः  सहमत  तर  भी  अधिक  तेजी  से  आगे  बढ़  सके
 ।

 श्री  रंगा  ने  कहा  है  कि  राजनैतिक दलों  को  इंस  ara  की  प्रतिज्ञा  लेनी  चाहिये कि  वे

 पंचायत  एवं  उससे  उच्च  स्तर की  संस्थानों  के  चुनावों  में  भाग  नहीं  लेंगे  ।  प्राधा  है  कि  श्राप  सभी

 लोग  मेरी  इस  बात  से  सहमत  होंगे  fe  कोई  भी  मंत्री  इस  प्रकार का  प्रतिबन्ध  दलों

 पर  नहीं  लगा  सकता  क्योंकि  हम  देखते  हैं  कि  राजनैतिक  दल  छोटी  छोटी  संस्थानों  में  भी

 कार्य  करते  माननीय  सदस्य  के  सुझाव  की  उपादेयता को  तो  मैं  समझता हुं  कि  राजनीतिज्ञों

 को  इन  संस्थापकों  से  अलग  रहना  विचार  है  fe  उनका  afore  उन  लोगों

 से  है  जो  वहां  किसी  राजनैतिक  आदर्शों  को  ले  कर  तो  जाते  नहीं  हैं  बल्कि  वहां जा
 कर

 अवरोध  ही  उत्पन्न  करते  राजनीति  weet  भी  होती  है  ake  बुरी  भी  ।  मैं

 ag  कहना  चाहूंगा  कि  राजनीतिज्ञों  को  गांवों  में  जाना  चाहिये  ake  वहां  लोगों  को  यह  |

 सिखाना  चाहिये  कि  लोकतंत्र  है  क्या  ।  यह  eel  राजनीति  है  ।  म  तो  यहां  तक  कहूंगा
 कि

 सभी  राजनैतिक दलों  को  गांवों  में  जा  कर  प्रजातंत्र  के  सम्बन्ध  में  पूरी  पूरी  जानकारी

 देनी  चाहिये  ताकि  वे  यह  समझ  सकें  उन्हें  क्या  करना  है  एवं  उनके  प्रतिनिधियों  को  जिन्हें कि

 उन्होंने भेजा  है  क्या  करना है  |

 पंचायती  राज  अधिनियम  एवं  अन्य  बातों  के  बारे  में  हमने  कितनी  प्रगति  की  है  इस

 सम्बन्ध  में  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  उड़ीसा  तथा  श्रीराम
 ने

 विधान  बना  लिये  हैं

 उत्तर  प्रदेश  में  यह  विधान  वहां  की  विधानसभा  के  सामने  है भ्र ौर  वादा  है  कि  यह  निकट

 भविष्य  में  पारित  भी  हो  जायेगा  ।  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  यह  मामला  विधानसभा

 को  भेजा  है  शौर  विधान  सभा  ने  यह  मामला  प्रवर  समिति
 को

 सौंप  दिया  है  ।  अदा  है
 कि

 वहा  भी  यह  विधान  शीघ्र  ही  पारित हो
 जायेगा  ।  पंजाब  सरकार  ने  भी  ठीक  यहाँ

 कायें

 किया  है  ।  पुराना  द्विभाषी  बम्बई  राज्य  में  कुछ  कारणों
 की

 वजह  से  यह  कार्य  ont  नहीं  बढ़

 सका  है  ।  बम्बई  राज्य  के  विभाजन  के  तुरन्त  बाद  ही  नये  राज्य  गुजरात  ak  महाराष्ट्र  ने

 सच्च  अधिकारों वाली  समितियों  को  यह  मामला  जांच  के  लिये  भेज  दिया  है
 कौर  उन

 समितियों  को  यह  दायित्व  दिये गये  हैं  कि  वे  ऐसी  सिफारिशें करें  जिनके  आधार  पर  फि

 विधान  बनाये  जा  सकें  ।  मुझे  इसमें  कोई  दफ  की  बात  नहीं  है
 कि

 ये  समितियां  बहुत  तेजी  से

 कार्य  कर  रद्दी  पौर  है  कि  य  दोनों  राज्य  भी  इस  क्षेत्र  में  अच्छा  करेंगे  ।

 यह  भी  आशा  हैकि  बिहार  भी  इस  सम्बन्ध  में  हमें  अच्छी  सहायता  देगा  ।  अ्रावक्यकता  इस
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 बात  की  कि  लोगों  में  पंचायती  राज  अथवा  लोकतंत्रीय  विकेन्द्रीकरण  की  जानकारों  लच्छो

 गनी  चाहिये  ।

 राज्यों  में  भी  मुख्य  मंत्री  इतना  स्वतंत्र  नहीं  है  कि  वह
 जो

 कुछ  वाहे  कर  उस  भी

 धपने  साथ  जनमत  रखना  पड़ता  है  ।  विधानसभा  के  सदस्यों  को  भी  इस  बात  को  समझना

 चाहिये  और  इसे  स्वीकार  करना  चाहिये  ।  wa  we  यह  उठता  है  कि  विधानसभा  के  सदिर्यों

 एवं  उनसे  नीचे  के  लोगो  के  समक्ष  इस  काय  को  कौन  समझाये  |

 में  are  भावना  है  कि  पहले  कलक्टर  स्वतंत्र  रूप से  कार्य  करता  था  atic जो

 कुछ  चाहता  था  वह  कर  सकता  था  लेकिन  vasa  बात  नहीं  है  आजकल

 war  wea  राजस्व  पदाधिकारी  किसी  न  किसी  दवाब  के प्रधघीन रह कर रह  कर  काय  करते  हैं  ।  घ्रच्छी

 सरकार  के  एक  सेवक  के  नाते  से  वह  इस  बात  का  इच्छुक  है  कि  उस  पर  कार्य  का  जो  श्रत्य।घक

 भार  है  उसमें  और  दूसरे  लोग भी  हाथ  बटुवों  ।  यही  कारण  है  कि  विकास  झ्रायुक्त  तथा  ग्न्य

 सरकारी  पदाधिकारी  जो  कि  बहुत  बरच्छा  कार्य  कर  रहे  हैं  वे  सभी  पंचायत  राज्य  की

 धारणा  को  पूरा  पूरा  सहयोग  दे  रहे  वे  इस  बात  का  प्रयत्न  कर  रहे  हं  कि  पंचायत

 विधि
 ढंग  से  बने  तथा  जल्दी  से  जल्दी  बने

 ।
 लेकिन  बहुत  से  लोग  नारे  लगा  लगा  कर

 इसका  कड़ा  विरोध  भी  कर  रहे  हैं  ।  वे  इन  नई  योजनाओं  से  जो  कि  पंचायत  राज  से  शुरू

 होकर  राज्य  के  स्तर  तक  बनने  वाली  है  डरे  हुए  सरकार  का  प्रत्येक  कार्य  जनता
 के

 न
 के  प्राकार  पर  होगा  आपके  विचारार्थ  एक  बात  प्रस्तुत  कर  रहा  हूं  कि

 उस
 स्थिति  में

 जब  कि  यंह  सदन  केवल  पारमशंदात्री  समिति  ही हो ग्रौर  केन्द्रीय  सरकार  के  प्रत्येक  अधिकारी

 को  इस  बात  की  छट  हो  कि  वहू  अपना  ard  मनमाने  ढंग  से  करेतो  यह  निर्णय  है  कि  ऐसी

 स्थिति में  कोई  भी  सरकार  भली  प्रकार  से  काय  नहीं  कर  संकती  ।  इसके  अ्रतिरिक्त लोगों
 में

 बात
 की  भी

 धारणा  व्याप्त  हैं  कि  गांव  वाले  बुद्ध  ate  बेकार  हैं  श्र  wed  कोई  भी  दा  facq~

 पूर्ण  कायें  नहीं  दिया जा  सकता  |  उदाहरण  के  लिये  यही  बात  लीजिये  कि  गांव  वालों से  संसद

 सदस्यों  को  चुनने  के  लिये  जाता है  उनम  से  बहुत  से  यह  भी  नहीं  जानते
 कि

 किस

 व्यक्ति  को  dae  में  जाने  का  अधिकार  है  ।  शरीर  हम  उन्हें  संसद  में  न्  प्रतिनिधि  चुनने

 का  दायित्व  दे  सकते  हैं
 तो

 मेरी  समझ  में
 यह

 बाते  नहीं  afl
 कि

 कसे  लोग  यह  बात  कहते
 हैं

 कि  ये
 ग्रामीण

 लोग  अपनी
 पंचायतें

 चुनने  के  लिये  उपयुक्त  एवं  सक्षम  नहीं हैं  ax  विशेषरूप

 पे  जब
 कि

 ये  पंचायतें  केवल  हजार  waar  दो  हजार  रुपये  ही  व्यय  करती  हैं  अथवा  कृषि  |
 me स्रम्बन्वी  अथवा  पशुपालन  सम्बन्धी  कार्यक्रमों  को  ही  क्रियान्वित  करती  |

 इस  प्रकार
 की

 भावना  रखने  वाले
 व्यक्तियों

 की
 संख्या

 थोड़ी  नहीं  है
 ।

 इनकी  संख्या

 बहुंत  अधिक  कौर  इनके  पीछे  बहुंत  से  प्रभावशाली  व्यक्ति  हैं  जिनके  पास  प्रकट  तथा

 भ्रप्रकंट  संसाधन  भी  है
 ।

 वे  जानते  हूँ  कि  यदि  पंचायत  राज  कौर  सहकारी  राज  सफल  हों

 गये  तो  इन  लोगों  को  जनता  के  शोषण  कां  अ्रवसर  नहीं  मिलेंगा  ।  पंचायत  राज्य  के  जन्म
 से  पूर्वे  ही  बहुत  से  लोगों

 ने  प्रचार  कार्य  करना  शुरू केर  दिया  है  ।  मंत्रालय इस  सभी  की

 समाना  का  पालन  करने
 का

 प्रयत्न  कर  रहा  है  कौर  सब  सें  पहले  पंचायत  राज्य  पर  कार्य

 कर  रहा  है  ताकि  पंचायत  राज्य  क़षि  कार्यक्रमों  को  प्राग  बढ़ा  सके  लेकिन  यंह  बात  देश  के

 बहुत से
 व्यंक्तियों--विद्वान  तथा

 नेता--को  भ्रमणी  नहीं  लगी--उनका  कहना  हैकि  ae  मंत्रा

 अपना  समय  व्यथ  भ
 ही  खो  रहा है  और  अपनी  विफलताओं  कों  छिपाने  प्रयत्न  कर  रहा  है  t

 श्री  सुरेन्द्र नाथ  द्विवेदी ने  पूछा  है  कि  केन्द्र  ने  केन्द्र  शासित  क्षेत्रों में  पंचायत  राज्य

 क्यों  नहीं  किया  है  ?
 यह  सोचने  की  बात  है  किं  जो  क्षेत्र  इतना  छोटा  है  कि  वह  एक



 थी  लोकतंत्रात्मक  विकेन्द्रीकरण  के  बारे  में  प्रस्ताव  १९६६०

 agai  भी  नहीं  है  वहां  किस  प्रकार  जिला  परिषद्  की  स्थापना  की  जा  सकती  उदाहरण

 के  लिये  दिल्ली  ही  खोजिये  यह  बहुत  छोटा  है  यहां  पांच  खंड  यहां  हमने  पंचायतों  की

 स्थापना की  है  ।  हमें  यह  बात  विभिन्न  निकाय के  रूप  में  सोचनी है  जिसका  अघ्यक्ष  एक  गैर

 सरकारी  सदस्य  हो  प्रौढ़  जिये  इस  कार्यक  को  उ  लाने  के  लिये  पुरा  दायित्व  दिया  गया  हो  ।

 डस  प्रकार  यह  कार्यक्रम  चलाया  गया  है  ।
 यही  बात  त्रिपुरा  ake  मणिपुर  के  बारे में  है

 क्योंकि  ये  भी  बहुत  ही  छोटे  छोटे  राज्य  हम  इस  बात  का  प्रयत्न  कर  रहे  प्रत्येक

 राज्य  में  पंचायतें  स्थापित  की  जायें  जो  कि  पंचायत  usa  की  आघार  शिलाएं  हैं  ।  कौर इन

 पंचायती  को  म्याने  म्याने  कार्यक्रमों  को  क्रियान्वित  करने  का  पूरा  पुरा  दायित्व  भी  मिलना

 चाहिये  ।

 यादि यह
 एफ  जार  ग्रो  रह  से  क्रिशन्वित  हो  जाता  हे  तो  ऊंचा  रूप  लेने  में  बहुत

 many  हो  with  ऊंचा  रूप  तो  खंड  स्तर  पर  ही  होगा  sat  नीचे  नहीं  ।  हिमाचल

 प्रदेश  में  भेजो  परि दें  हैं  जिन्हें  विकास के  मामले  में  बहुत  काफी  दायित्व  दे  दिये  गये  हैं  ।

 हमारे  साम  एक  ast  यह  भी  है  कि  इस  पंचायत  राज  व्यवस्था  को  क्षेत्रीय  परिषदों  के

 साप  कित  प्रकार  पि जत थां  जा  सकता  है  ।  मानवीय  सदस्य  श्री  द्वि दी  को  में  यह  बता  देना

 चाहता  हूं  कि  गोद  wafer  क्षेत्रों  के  लिपे  यह  इतना  आवश्यक  नहीं  है  ।  हिमाचल

 को  ene  ग्न्य  स्थानों  में  जिला  परिषद्  हो  स्थापना  करने  का  प्रश्न  नहीं  उठाता  ।

 पूर्ण  बात  तो  पंचायतें  स्थापित  करने  की  हैं  ।

 एक  ATT?  सदस्य  द्वारा  यह  भी  सुझाव  दिया  गया  है  कि  केवल  विकास  के  लिये  ही

 MPT HTT  नहीं  देते  चाहिये  बल्कि  प्रशासन  के  लिये भी  apres  देने  चाहिये  ।  इस  सम्बन्ध  में

 मैं  Prtza  कला  चाहेगा  कि  हमें  सब्र  से  पहले  यह  प्रयत्न  करना  चाहिये  कि  ये  संस्थायें  अपने

 ग्रस्त गत  विकास  कार्य  करने  के  लिये  प्रशिक्षित  हो  जायें  ।  इतना  होने  पर  वे  प्रशासन  का

 wa  भी  ले  सको  बाद  को  विधि  बौर  व्यवस्था  के  प्रशासन  का  काम  संभाल  सकती

 हूं  ।  ऐसा  wa  में  कोई  कठिनाई  भी  नहीं  होगी  ।  लेकिन  यदि  शुरू  में  ही  विधि  फिर  व्यवस्था

 न्याय  तौर  विकास  अदि  का  दायित्व  दिया  गया  तो
 उन

 पर  बहुत

 आर  पड़  जायेगा  ग्र हो  सकता  है  कि  वे  इसमें  दब  ही  जायें  ।

 श्री  रंगा  ने  यह  सुझाव  दिया
 है

 कि  गांवों  में  बहुत  गुटबन्दी  है  शौर  पंचायत

 परज  के  वहां  डी  से  काकी  कठिनाई  उत्पन्न  हो  जायेंगी  ।  हमने  यह  सोचा  है  कि  चूकि  वे

 बन्दों  पोर  cred  के  शिकार  हैं  अतः  ग्रामीण  स्तर  तथा  उच्च  स्तर  की  संस्थापकों  को  विशेष

 ACTH  देत  परवा तश् यक  है  ।  पहले  ये  ग्रामीण  अरपना  बहुत  सा  समय  इन

 बन्दों  are  दनबत्दियों में  लगाया  करती  थीं  क्योंकि  उनके  create  काम  नहीं  होता था  |

 श्र  जज  तक  ह्  एक  जार  एक  प्रो  तो  तरकारी  संगठनों  बौर  दूसरी  ae  लोकप्रिय  संस्था  जिला

 के
 arse  कार्यों

 को  दूर  नहीं  करते  ate  इन  निकायों  के  विकास  कार्यों  को
 करने  वाले

 सरकारी  कप वारियां  को
 दूरा  पूरा

 दायित्व  नहीं  सौंपते  तभी  या  तो  ये  निकाय  अपने  कार्यों

 के  प्रचार  पर  जीवित  रहूँगी  अपना  उसके
 सामने  कोई  दूसरा  विकल्प ही  नहीं  रहेगा  ।  ग्रामीण

 स्तर  पर
 सिद्धांत  को  कोई  बात  नहीं है  ।  ग्रामीण  स्तर  पर

 सरकारी  कमेंचा
 ी  हैं  उनके  पास

 नके  कार्यक हैं
 ।  ate  जनता  की  निरन्तर  बढ़ते  वाली  श्रावश्यंकतायें  हैं  ।

 उस  स्तर
 पर

 आयोग  प्रतिनिधियों  का  यह  कार्य  है  कि  वे  इन  विकी प  कार्यों  को  जनता  के  संसधनों  के  श्राघार

 शूरा  करने का  प्रयत्न  करें  ।  अगर  वे  ऐसा  नहीं  करते  तो  वे  जनता  के
 सामने

 किस  मुंह



 ११  १८८२  लोकतंत्रात्मक  विकेन्द्रीकरण  के  बारे  में  प्रस्ताव  vet

 से  करायेंगे  ।  मेरा  यही  निवेदन है  कि  यह  पंचायत  राज
 गांवों  की  गुटबन्दी  को  जो

 कि  आजकल

 वहां  व्याप्त  है  कर  देगा

 श्री  नरसिंहनू ने पूछा है कि ने  पूछा  है  कि
 क्या

 कलक्टर  को  जिला  विकास  परिषद  की  अध्यक्षता  करनी

 चाहिये  ।  जैसा  कि  श्री  माथुर  ने  बताया
 है

 मेहता  समिति  की  सिफारिशें  अरब  पुरानी  पड़
 गई  हैं  क्योंकि बहुतसे बहुत  से

 राज्य  अरब  बहुत  ७०५  बढ़
 गये  हैं  ae  वे  खंड  पंचायत  समितियों के  अघ्यक्ष

 गैर  सरकारी  व्यक्ति  नियुक्त  करने लगे  हैं  कौर  जिला  परिषदों  के  भी  श्रघ्यक्ष गैर सरकारी गैर  सरकारी  सदस्य

 नियुक्त  जाने  मद्रास  राज्य  ने  इस  पर  काफी  सोच-विचार  किया  है
 ।

 उस
 राज्य

 ने  लोगों  को  प्रशिक्षित  ने  कार्य  क्रमों  का  विस्तार  पंचायत  राज्य की  योजना  के

 कार्यक्रमों  से  लोगों को  परिचित  कराने में  काफी  काम  किया है  ।  श्रपने  निजी  कारणों के  श्राघार

 पर  उन्होंने  जिला  विकास  परिषदों  के  अ्रध्यक्ष  का  काम  करने  के  लिये  कलक्टर  की  नियुक्ति  की

 है  जैसा  कि  बलवन्त  राय  समिति  ने  सुझाया  है
 ।

 कुछ  स्पष्ट  कारणों  के  आधार  पर  में  मद्रास

 राज्य  को  यह  सुझाव  नहीं  दे  सकता  कि  वह  इस  मामले में  दूसरी  तरह  कार्य  इसमें  कोई

 सन्देह की  बात  नहीं  है  कि  जैसे ही  जनता के  ये  संगठन  कार्य
 करना  प्रारम्भ

 करेंगे  तो  उनमें

 ही  इतनी  शक्ति  श्री  जायेगी  कि  कोई  भी  सरकार उस  विकास  को  जोकि  उनके
 कम  करनें

 से  रोक  सकेगी  |  भ्रर्थात  सम्पूर्ण  सरकारी  संगठन  चाहे  वह  किसी
 भी  स्तर  पर  क्यों  न  कम

 धरता हो  वह  अधीनस्थ  ही  रहेगा  अर स्तर पर कार्य पर  कार्य  करने  व.ले  जनता  के  संगठन  के  safe

 शियंशील  रहेगा  |

 आपने  सभा  के  विचार  सुनने  कौर  सभा  के  सदस्यों  को  मेरे  विचार  बताने  का  जो  waar

 मुझे  दिया  है  उसके  लिये  में  ग्रा पका  झा भारी  हुं  ।  यहां जो  प्रशन  उठाये  गये
 हें  उनकी  जांच  करने

 के  लिये  हम  पुरा  पुरा  प्रयत्न  करेंगे  अर  इसका  सार  राज्य  सरकारों  तक  भेजने  का  प्रयत्न

 करेंगे  रोक  पंचायत  राज  को  इस  सभा  ने  जो  महत्ता दी  है  उस  महत्ता  को  राज्य  सरकारों  तक

 फंचाने  प्रौढ़  उतकों  स्वगत  कराने  का  प्रयत्न  करेंगे  ।

 थी  रामकृष्ण  गुप्त
 :  भ्रध्यक्ष  जहां  तक  इस  रिपोर्ट पर  हुई  बहस  ate  उस

 के  जवाब  का  ताल्लुक  उस  से  साफ  जाहिर  है  कि  डेमोक्रेटिक  डिसिंट्रलाइ  जेशन  के  बारे में

 शक  ही  है  के  क  #  ७

 महोदय  :  मुझे  इस  प्रस्ताव  को  मतदान  के  लिये  प्रस्तुत  करने  दें  अन्यथा

 कहीं  ऐसा
 न

 हो  कि  गणपूर्ति  के  sara  में  सभा  की  बैठक  उठ  जाये  |

 श्री  राम  कृष्ण  गुप्त  :  मैं  सिफ॑  इतना  ही  कहना  चाहता  हूं  कौर  मुझे  इस  बात  की

 भी  बड़ी  खुशी  है
 कि

 माननीय  मंत्री  ने  भी  इस  बात  का  यकीन  दिलाया  है  कि  इस  के  लिए

 इस  स्कीम  को  लागू  करने  के  लिए  पुरी  कोशिश  की  जायगी  ।  मैं  थोड़ा  सा  सिर्फ  इतना  ही

 कहना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  भ्र पनी  स्पीच
 में

 यह  भी  जाहिर  किया  कि  मुल्क  के  भ्रमर  एक

 ऐसा  बड़ा  सैक्शन  मौजूद  है  जो  कि  बड़ा  एनफलुऐँशल
 ्

 पावरफुल  है  ak  जो  कि  इस

 स्कीम  के  कामयाब  होने  में  रुकावट  डालता  है  ।  मैं  चाहता  था  कि  इस  के  बारे में  ak

 ज्यादा  रोशनी  डाली  जाती  लेकिन  ag
 तो

 श्राप  भी  धझंदाजा  लगा  सकते  हैं  कि  वह  सैक्शन

 कौन
 हो  सकता है  शौर  किस  एलिमेंट  को  ag  रिप्रेजेंट  कर  सकता  है  ।  जाहिर  है  कि

 टान
 जिसको  इस  पावर  के  डिसेंट्रलाइजेशान  से  नुकसान  पहुंचेगा  ag  सैक्शन  इसके  रास्ते

 EY

 +मल  अंग्रेजी  में



 Vo  लोक  तंत्रात्मक  विकेन्द्रीकरण के  बारे  में  प्रस्ताव  ९  प्राप्त  Reqo

 राम
 कृष्ण

 रुकावट  डालेगा
 ।

 इसलिए  मेरी  aia  है  कि  इस  की  तरफ  पुरा  ध्यान  दिया  जाय  ।  इस

 लिए  मैं  एक  छोड़ी  सी  मिसाल  भी  पेश  करना  चाहता  हूं  ।  म.ननीय  मंत्री  ने  इण्डिविजुग्रल

 स्टेट्स  के  बारे  में
 भी

 येह  बतलाया  कि  वहां  परं  क्या  क्या  तरक्की  हुई  जहां  तक  पंजाब

 राज्य  का  सवाल  है  को  यह  जान  कर  हैरानी  होगी  कि  वहाँ  इस  बारे  में  fe  किस

 तरीके  से  बिल  पेश  हो  कसे  यह  काम  किया  जाय  एक  स्पेशल  शझ्राफिसर  मुक़र्रर  किया

 गया  है  यानी  मेरे  कहने  का  मतलब  यह  है
 कि

 वहां  इस  के  लिए  कोई  कमेटी  वगैरह  भी  नहीं

 बनाई  गई  जो  कि  इस  मामले  पर  विचार  करे  ।  इसलिए  मैं  उनका  ध्यान  इस  तरफ  दिलाना

 हूं  कि  यह  पावरफुल  सीमेंट  जिसका  कि  उन्होंने  खुद  अपनी  स्पीच  में  जिक्र  किया

 धौर  मुझे  बड़ी  खुशी  हैं  इस  बात  में  कि  उन्होंने  इस  स्कीम  के  लाग  होने  में  जो  श्रुति

 खतरा  a  उसे  महसुस  किया  ate  मुझे  ser  श्र  विश्वास  है  कि  उसको  काब  में  war

 ora  |  weer  डेमोक्रेसी  उसी  रोज  कामयाब  होगी  जिस  दिन  हम
 बिल्टी

 पावर  डेवलपमेंट  के  वास्ते  उनकों  मुकम्मिल  तौर  पर  ट्रान्सफर  कर  देंगे  |

 treat  महोदय  :
 मतदान  के  लिये  प्रस्ताव  रखने  से  पुत्र  नियम  ३६०  के  श्रतुसार

 mere  को  दिये  गये  विशेषाधिकार
 का

 में  पहिली  बार  प्रयोग  करना  चाहता  हूं
 ।

 इस

 विशेषाधिकार  के  अनुसार  अ्रध्यक्ष  किसी  भी  समय  war  में  प्रस्तुत  किसी  भी  विचाराधीन

 मामले  पर  सदस्यों  की  विचारधारा  को  स्पष्ट  करने  के  लिये  वाद  विवाद  में  भाग  ले  सर्व

 ate  meet  की  यह  विचारधारा  fore  नहीं  मानी  जा  सकती  ।

 रंध्र  प्रदेश  के  सदस्य  afi  रेड्डी  को  में  ने  भाषण  देने  के  लिये  बलाया  था

 ताकि  वह  स्वयं  च्
 की

 बात  सभा  को  बता  सके  लेकिन  ag  प्रनुपस्थित  हें
 ।

 मेरा  विचार

 ur fe ag कि  a  कुछ  विस्तृत
 बातें  बता  सकेंगे

 ।
 के  एक  माननीय  सदस्य  तथा

 श्री  रंगा  एवं  wa  सदस्यों  ने  इस  वाद  विवाद  में  भाग  लिया  में  ने  भी  इस  प्रमेय  हस्तक्षेप

 करके  पहली  बार  कुछ  कहने  का  शुक्रवार  निकाला  अभी  हाल  में  में  ने  अपने  जिले  को

 दौरा  किया  था
 ।

 मुझे  दो  समितियों  की  बैठकों  को  देखने  का  अवसर  मिला
 i
 में  नहीं

 जानता  था  कि  वे  लोग  अपने  यहां  एक  प्रकार  की  छोटी  सी  संसद  का  विकास  कर  चुके

 है

 gt Tr ~  are  daw  मे  कपी  अदी  दारचीनी  थी

 ।

 ये  नीतियों  हाम  पंचायत  ate

 जिला

 परिषदों  के  बीच  की  कड़ी  हूं  ।  इस  प्रकार  की "
 बहुत  सी  समितियां  हैं  ।  प्रत्येक  ताल्लुक  में

 तीन  या  चार  समितियां  हैं  ।  इन  समितियों  के  सद  य  ग्राम  पंचायतों  के  प्रधान  हैं  ।  उन्होंने

 समितियों  की  कार्यवाहियों  में  विशेष  रुचि  दिखाई  |

 पहली  विकास  योजनाएं  इसलिये  went  रहीं  कयों
 कि

 सरकारी  पदाधिकारी  ही  सारी

 कार्यवाही का  संचालन  करते  थे  ।  दस  गांवों  के  लिये  एक  ग्राम  विकास  कमेंचारी  र  एक

 खंड  के  लिये  एक  खंड  विकास  cafe  ar  जिसकीਂ  सहायता  के  लिये  बहुत  से  विकास

 पदाधिकार  मै

 ।

 दैन्य  में  कलम दर  ewe  सहायता

 के  लिव

 छिले पर् का  के  और  re थे  ।  अरब  तक  लोगों  की  धारणा  थी  कि  यह  कार्य  सरकारी  पदाधिकारियों  का  है  ।  लेनी

 में  wat  देखता  हूं
 कि

 परिवर्तन  at  गया  है
 ।

 गाव  वालों  ने  जब  सोचना  गुरू  कर  दिया  है

 कि  ये
 लोग

 तो  सहायता  करने  के  लिये  हैँ
 ।

 ये
 लोग  तो  उन्के  अ्रधीनस्थ हैं  ।

 a

 मल  cast  में



 १३  १८८२  लोकतंत्रात्मक  विकेन्द्रीकरण  के  बारे  में  प्रताव  vo

 समिति  की  बैठक  का  पहिला  घंटा  तो  प्रश्न  पुछते  में  ही  बीता  जेसा  fer  यहां  संसद्

 में  होता  है  ।  खंड  विकासਂ  पदाधिकारी  तथा  विस्तार  पदाधिकारियों ने  उत्तर  दिये
 ।  वे  लोग

 इन  पदाधिकारियों  से  wages  set  भी  पुछ  रहे  थे  ।  प्रत्येक  को  वहां  एक  दिन  जाना  पड़ता

 है  ।  यहं  सब  देख  कर  मुझे  बड़ी  प्रसन्नता  हुई
 ।

 भ्रमजाल  ये  समितियां  धन  भी  व्यय  कर

 रही  हें  ।  इन  समितियों को  खंड  विकास  कार्य  दिया  गया  है  ate  उन्हें  धन  व्यय  करने  का

 पुत्र  अधिकार  है  ।  मेरा  विचार  है  यह  प्रक्रिया  उन  व्यक्तियों  में  श्रमिक  उत्साह  की  भावना

 wa  वे  ag  च्  करते  हें  कि  वे  मालिक  हैं

 यह  योजना  बहुत  भ्रमणी  तरह  से  काय  कर  रही  है  ।  वे  काम  का  वितरण  करते  हैं

 at  योजनाओं  को  प्राथमिकता  भी  देते  है  ita  करता  हुं  कि  ae  योजना  अन्य  carat

 पर  भी  अपनायी  जायेगी  ।  शब  तक  इस  योजना  को  इसलिये  सफलता  नहीं  मिली  है  क्योंकि

 लोगों  की  धारणा  थी  frag  कार्य  सरकारी  कर्मचारियों  का  लेकिन  श्री  वे  यह  जानते

 हैं  कि  धन  उनके  हाथ  में  सरकारी  कर्मचारी  तो  केवल  उनकी  सहायता  करने  के  लिये

 ही  ह  ah  उनका  प्रयोग  इस  प्रयोजनाथे  किया  जा  सकता  है  ।

 at  में  प्रस्ताव  को  मतदान  के  लिये  waar  हुं  ।  यह  है

 यह  सभा  सामुदायिक  परियोजनाओं  ate  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  के  अध्ययन

 के  लिये  श्री
 बलवंत  wa  गोपाल जो  मेहता  की  अध्यक्षता में  नियुक्त

 किये  गये  दल  के  प्रतिवेदन  में  बताई  गई  ौर  अध्  मद्रास  तथा

 राजस्थान  कौर  कुछ  भ्रमण  राज्यों  में  अपनाई  गई  लोकतन्त्रात्मक

 करण  की  योजना  पर  विचार  करती  है  0.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ॥

 इसक  च्च्  लोक-सभा  ४
 १९६० /  १३,  १८८२

 के  ग्यारह बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 ee
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 at  संशोधन  करने  वाली  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की

 एक  प्रति :--

 दिनांक ४  ZEKO  की  जी०  एस०  श्रार०  ६१

 दिनांक  ७  १९६०  की  जी०  एस०  कार  ULY | I

 दिनांक २१  १९६०  की  जी०  एस०  कार  ५४५

 दिनांक  १८  १९६०  की  जी०  एस०  कार  ६८६



 १२

 विषय  ओष्ठ

 भा  पटल  पर  रखे  गये  ग

 (११)  समुद्र  सीमा-शुल्क  १८७८  की
 धारा  ४३-ख  की

 उप-धारा

 (४)  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  एक-एक

 प्रति  —

 दिनांक  १४  १९६०  की  जी०  एस०  कार

 दिनांक  २८  EKO  की  जी०  एस०  कार  yo |

 दिनांक  १६  PERO  की  जी०  एस०  शिकार  ७६२  द्वारा

 संशोधित  दिनांक  २८  १९६०  की  जी०  एस०  कार  Roy | |

 दिनांक  ४  REGO  की  जी०  एस०  कार  Xo | |

 दिनांक  २५  REGO  की  जी०  एस०  कार  903 | |

 दिनांक  २५  PEgo  को  जी०  एस०  करार  gov | |

 दिनांक  २  PEGo  की  जी०  एस०  कार  B2IVv |

 दिनांक  २  १६६०  की  जी०  एस०  कार  ७३५ |

 दिनांक  २३  RE Go  की  जी०  एस०  करार  GPE  द्वारा

 संशोधित  दिनांक  €  १९६०  की  जी०  एस०  कार

 ORY  |

 (१२)  केन्द्रीय  उत्पादन-शुल्क  तथा  नमक  १६४४  की  धारा

 ३८  के  अन्तत  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  १९४४  में  कुछ

 और  संशोधन  करने  वाली  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक

 प्रति

 दिनांक  २३  १९६०  की  जी०  एस०  कार  ¥¥2 | |

 दिनांक  २३  १९६६०  की  जी०  एस०  करार  ¥¥¥|

 दिनांक  १८  REKo  को  जी०  एस०  करार  RSE

 दिनांक  2  १९६०  की  जी०  एस०  कार  ७३७  |

 (१३)  केन्द्रीय  उत्पादन-शुल्क  तथा  नमक  १९४४  की  धारा

 ३८  के  ग्रन्तगंत  निम्नलिखित  श्रघिसूचनाशओं  की  एक-एक  प्रति

 दिनांक  १०  १९६०  की  जी०  एस०  अर ०

 दिनांक  १०  १९६०  की  जी०  एस०  कार  ६६३

 दिनांक  20  Re Ko  की  जी०  एस०  कार  ७५३ ।

 (१४)  सम्पदा शल्क  १९४५३  की  धारा  ३८  की  उपधारा  (२)

 के  अंतगर्त  दिनांक  ११  १४६०  की  अधिसूचना  संख्या  जी०

 एस०  Mt  Xo  की  एक  प्रति

 (१५)  सम्पदा  शुल्क  FeYR  की  धारा  ८५  की  उपधारा  (३)

 के  gata  सम्पदा  शुल्क  १९५३  में  कुछ  संशोधन  करने

 वाली  दिनांक  २  १९६०  की  अधिसूचना  संख्या  एस०

 आओ०  १६१९  की  एक  प्रति ।



 संक्षेपता  ४

 विष  पृष्ठ a

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  )

 (१६)  सम्पदा  शुल्क  शौर  रेलवे  यात्री  किरायों  पर  कर

 १९४५७  की  धारा  ६  की  उपधारा  (२)  के  ग्रन्थित

 निम्नलिखित  नियमों  की  एक-एक  प्रति

 दिनांक  ३०  १९६  की  भ्रषिसूचना  संख्या  एस०  घरों

 gous  में  प्रकाशित  सम्पदा  शुल्क  संशोधन

 PERO

 दिनांक  ३०  zEqO  की  श्रषिसूचना  संख्या  एस०  ्रो

 १०८०  में  प्रकाशित  रेलवे  यात्री  किरायों  पर  कर

 संशोधन  PERO  |

 (१७)  संघ  उत्पादन  शुल्क  EX  की  घारा  ४५ ।

 की  उपधारा  (२)  के  अंतगर्त  दिनांक  ३०  REKo  की

 संख्या  एस०  ०  Rowe  में  प्रकाशित  संघਂ  उत्पादन

 शुल्क  संशोधन  RRO  की  एक  प्रति  ।

 (१८)  भ्र ति रिक्त  उत्पादन  शुल्क  महत्व  की

 १९४५७  की  धारा  ६  की  उप-धारा  (२)  वे  अंतगर्त

 दिनांक  ३०  १९६०  की  अधिसूचना  संख्या  एस०  करो

 १०८१  में  प्रकाशित  अतिरिक्त  उत्पादन  शुल्क  संशोधन

 १९६०  की  एक  प्रति  ।

 (१६)  केन्द्रीय
 बिक्री  कर  PENS  की  धारा  १३  की  उपधारा

 (२)  के  भ्रन्तगंत  केन्द्रीय  बिक्री-कर  कौर

 १९५७  में  कुछ  wt  संशोधन  करने  वाली  ११

 १९६०  की  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  अर ०  ६६१  की

 एक  प्रति  ।

 (२०)  लोक  ऋण  १९४४  की  धारा  २८  की  उपधारा  (३)

 फे  भ्रन्तर्गत  लॉक  ऋण  १९४६  में  कुछ  संशोधन  करने  वाली

 दिनांक  १४  १€६०  की  अधिसूचना  संख्या  एस०  ग्रो ०  १२३१

 की  एक  प्रति

 (२१)  प्राय-कर  १९२२  के  अर्न्तगत  निकाली  गई  दिनांक  १४

 १९६०  की  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  कार  ६९२  की

 एक  प्रति  ।

 (२२)  पुनर्वास  वित्त  प्रशासन  १९४८  की  धारा  १८  की

 (२)  फे  भ्रन्तेगंत  ३१  PEVE  को  समाप्त  होने

 वाली  छमाही  के  लिए  पुनर्वास  वित्त  प्रशासन  की  रिपोर्ट  की  एक

 प्रति ।

 कार्य  मंत्रणा  समिति  का  प्रतिवेदन--उपस्थापित  RKO

 बावनवाँ  प्रतिवेदन  उपस्थापित  किया  गया  |

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  का  प्रतिवेदन--उपस्थित  Xo

 पैसठवां  प्रतिवेदन  उपस्थापित  किया  गया  ।



 द  १४  दैनिक  सं  श्रे  पिता

 ष  पृष्ठ

 .  लोक  महत्व  के  विषय  की  कौर  ध्यान  दिलाना  BR i

 श्री  स०  अ  मेहदी  ने  वित्त  मंत्री  की  हाल  की  fata  यात्रा  4!  परिणामों

 को  झ्रार न्७  उनका  ध्यान  दिलाया  ।  वित्त  be  ना
 Tr  rr  मोरारजी  देसाई )

 ने  इस  सम्बन्ध  में  एक  वक्तव्य  दिया

 मंत्री द्वारा  वक्तव्य  ह
 रे  ५१-५९

 शिक्षा  मंत्री  Fro  ला०  ने  संस्कृत  rat  q  प्रतिवेदन  के

 बारे  में  तारांकित  प्रश्न  संख्या  १४८४
 o
 4  १६६०  +. कं

 सवारी  रा०  च०  प्रकाश वीर  शास्त्री  ौर  यादव  नारायण

 जाधव  द्वारा  पूछे  गये  अनुपूरक  प्रश्नों  उत्तरों  को  शुद्ध  करने

 क  लिए  एक  वक्तव्य

 विधेयक--पारित  ७  PARRA

 (१)  त्रिपुरा  भू-राजस्व  तथा  भूमि  सुधर  विधेयक  पर  ata  समिति

 द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  विचार  करने  प्रस्ताव  पर  भ्र प्रे तर  चर्चा

 जारी  रही  प्रस्ताव  स्वीकृत  sat  |  खण्ड वार  विचार

 विधेयक  अशोधित  रूप  पारित  ear  |

 (2)  स्वास्थ्य  मंत्री  ने  प्रस्ताव  किया  कि  fag  नगर

 पालिका  fata  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  श्र  ।  खण्ड बार  विचार  थ  बाद  विधेयक  पारित

 gat  |

 बालक  को  संयुक्त  समिति  को  सौंपने का  प्रस्ताव  e  २६  FFB

 श्रम  उपमंत्री  आबिद  ने  प्रस्ताव  fear  कि  मोटर  परिवहन

 aaa  विवेक  को  एक  संयुक्त  समिति
 को  सौंपा  जाये  |  प्रस्ताव

 स्वीकृत  हुआ  |

 विधेयक  को  संयुक्त  समिति  को  सौंपने  का  प्रस्ताव--विचाराधीन  रेचक-रे

 विधि  उपमंत्री  ने  प्रस्ताव  किया  कि  ates  न्यास

 || ||  चर्चा  समाप्त विधेयक  को  एक  संयुक्त  समिति  को  सौंपा  जाये

 नहीं हुई  ।

 लोकतंत्रात्मक  विकेन्द्रीकरण  क  बारे  में  प्रस्ताव  ३८  Y—¥o}

 श्री  राम  कृष्ण  गुप्त  ने  लोकतंत्रात्मक  विकेन्द्रीकरण  की  योजना  पर  चर्चा

 करने  के  लिए  एक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  /  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुन |

 ४
 १€६०/१३  १८८२  के

 लिये  कार्यावलि

 धार्मिक  न्यास  विधेयक  को  संयुक्त  समिति  को  सौंपने  के  प्रस्ताव  पर

 अग्रेतर  चर्चा  तथा  बागान  श्रमिक  विधेयक
 पर

 विचार

 करना  तथा  उसे  पारित  करना  ।
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